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 [we  वाद-विवाद का  अनू  संस्करण  है  और  इसमें  अंग्रेजी  feral  में

 दिये गये  भाषणों  आदि  का  में  अनुवाद  ।]

 [This  is  translated  version  ina  summ  ‘form  of  Lok  Sabha  Debates  and

 contains  Hindi/English  translation  of  speeches  etc.  in  English/Hindi.]
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 weal  के  मौखिक  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 पष्ठ *ato  Jo  संख्या
 *S.  (0.  Nos.  विषय  SUBJECT  PAGES

 549  इस्वात  के  इस्तेमाल  में  मितव्ययता  Economy  in}  use  of  Steel  ्य

 550  अहमदाबाद  में  क्षेत्रीय  पारपत्र  Reorganisation  of  Regional
 4-7 लग्र  पुनगंठन

 Passport  Office  at  Anmedatad

 551  औद्योगिक  श्रमिकों  को  मजूरी  Percentage  Increase  in  Indus-
 trial  Workers  Wages  and जीवन  निर्वाह  व्यय  में  वृद्धि

 |
 ay

 Cost  of  Living  7-12
 शता

 Production  in  Hindustan  Zinc 553  हिन्दुस्तान  जिंक  में
 12-13 उत्पादन

 Ltd.,  Udaipur

 3...
 554  हिन्दुस्त।न  मशीन  टूल्स  दुवार  फिलामेंट  roduction  of  Filament  Lamp

 HMT  13-14 लैम्प  का  बनाया  जाना

 A  नग
 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर/ शाराए  LIN  ANS RR  WERS  TO  QU  ESTIONS AZIND

 ता०  प्र०  सख्या
 िन

 Q  Nos

 ~ 552  राज्यों  की  रोजगार  क्षमता  में  व  Sh  Increase  in  Employment  Capa-
 cities  in  ites  15

 555  बोकारों  इस्पात  संयंत्र  का  विस्तार  Expansion  of  Bokaro  Stee!  Plant  15-16

 556  खनिज  विकास  Mineral  Development  eo  eo  16

 Blended  Pelletisation  Plants 557
 कर्नाटक  तट

 पर  मिश्र  गुटिका
 on  Karnataka  Coast  16

 संयंत्र

 558  तैयार  इस्पात  की  आवश्यकता  Requirement  of  Finished  Steel  16-17

 559  मेडिकल  कालेजों  zara  छात्रों  से  प्रति  Charging  of  Capitation  Fees/
 Donations  from  Students

 by व्यक्ति  फीस  थ  दानराशि  का  लिया  Medical  Colleges  18
 जानां

 560  हिन्द  महास,गर  में  चीन  ay  नौसैनिक  Chinese  Navel  activities  m
 Indian  Ocean  e  .  18-19

 गतिविधियां

 * fray  नाम  पर  अंकित  यहू-+-इस  बातका  द्योतक  है  कि  कां  सभा  म  उस  सदस्य
 वास्तव  म  पूछा था

 *The  Sign+-  marked  above  the  name  of  a  Member  indicated  that  the  questicn
 was  actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.

 (i)
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 seal  के  लिखित  जारी  )  /WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 Ato  Jo  सलब्या
 पृष्ठ 5.  Q.  Nos  विषय  SUBJECT

 561  दिल्‍ली  में  कनिष्ठ  डाक्टर  एसो  सिएशन  Charter  of  Demnds  submitted

 महासंघ  दूवारा  प्रस्तुत
 माग  पत

 oY
 the  Federation  of  Junior

 Doctors  Association  of  Delhi  19

 562  ate  feqat  ara  प्राइवेट  लिमिटड  and

 Workers
 Private

 e  19

 563  भभागी  सागरों  के  संबंध  में  नौ  राष्टों  Nine  Nations  Pin  on  Terri-
 torial  Seas की  योजना  20

 564  दुर्गापुर  मिश्र  इस्पात  संयंत्रों  में  स्टनलस  Statinless  Stee!  Sheets  Pro-

 इस्पात  चादरों  उत्पादन
 Steel  Plants
 duced  in  Alloy

 20

 Suggestions  from  Works  of 565  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के  श्रमिकों  कि

 ओर  से  सुझाव  Durgapur  Steel  Plants  0-21

 566  अपत  रोगियों  को  देखने  जाने  के  लिए  Transport  facility  to  Doctors

 डाक्टरों  को  परिवहन
 for  attending

 |
 to

 Emergency Cases  21

 567  इंडियन  आयरन  एड  स्टील  कम्पनीमें  Alleged  irregularities  and
 lapses  in  TISCO. कथित  अनियमितताएं  और  afeat  21

 568  भारी  इंजीनियरिंग  रांची
 Heavy  Engineering

 क
 अथ

 tion,  Ranchi  21

 जअता०  प्र०  सख्या

 0.  Nos

 3880  रत  और  इंडोनेशिया  के  बीच  Discussion  between  India  and

 तिक  आदान-प्रदान  के  बारे  Indonesia  for  Cultural  Ex-
 change  .  22 विमणं

 3881  बिक्री  योग्य  इस्पात  के  उत्पादन  में  Veciir Decl:  ne  in  production  of  Salea-

 कम  ble  Steel  22

 3882  कोयला  खनन  के  लिये  जाप।नो  फम  Japanese  Firm  to  Mine  Coal  23
 को  अनमति  देना

 883  पाकिस्तान  gare  हिन्द  महासागर  में  Big  Power  Pressure  in  Indian

 बड़ी  शक्तियों  कौ  उपस्थिति  की  मांग
 Ocean  Sought  by  Pakistan  23

 Contracts  for  construction  of 3884  रक्षा  सेवाओं  के  लिये  सडकों

 तथा  हवाई  अड्डों  का  निर्माण  करने  Buildings,  Roads,  Aerodromes

 के  लिये  ठेके
 for  Defence  Services  23

 3885  पोलियो  वेक्सीन  का  उत्पादन  Production  of  Polio  Vaccine  क

 3886  पांचवीं  योजनावधि  में  इस्पातਂ  उत्पादन
 Production  Target

 during लक्ष्य  F  ift th  lan  के  क  24,

 3887  इस्पात  संयंत्रों  के  लिये  पुर्जों का  भायात  Import  of  Spare  Parts  for  Steel
 Plants  अ  24-25

 (i)



 YUESTIONS—Contd
 के

 लिखित  उत्तर--(जारी )
 /WRITTEN  ANSWERS  1

 अताਂ  Jo  सब्या  Q&S
 U.  0.  Nos  SUBJECT दान  PAGES विषय

 Follow-up  Action  to  Improve 3888  ईरान  के  साथ  dda  सुधारने  के  लिये
 Relations  with  Iran  e  25

 अनुवर्ती  कार्यवाही

 3889  ट्रैक्टर  के  मूल्यों  में  वृद्धि
 Increase  in  Tractor  Prices  e  25

 3890  अमरीका  के  fags  मंत्री  दूबारा  भारत  Postponement  of  visit  to  India
 by  U.S.  Secretay  of  State  26

 के  दौरें  का  स्थगित  किया  जाना

 3891  कोयला  खान  प्राधिकरण  के  करमचारी  Employees  of  Goal  Mines  Autho-
 rity  .  ह  e  26

 Hindustan  Steel  Construction
 3892  हिन्दुस्तान  स्टील  कन्स्ट्रकशन  aaa  Works  Limited  Workers  on

 टेड  के  श्रमिकों  द्वारा  हड़ताल  Strike  @  26-27

 Explosives  Plant  in  Andhra  Pra-
 3893  प्रदश  के  विस्फोटक  संयत्र  esh  क  27

 3894  Sterilisationcases  in  States  s  27-28 राज्यों  में  नसबन्दी  के  मामले

 3895  अखिल  भारतीय  चिकित्सा  दवारा  Approval  of  Cegrees  by  All

 डिग्रियों  को  मान्यता  प्रदान  करना
 India  Medical  Council  e  28

 3896  जयपुर  उद्योग  लिमिटेड  सीमेंट  फक्टरी  Non-Deposit  of  E.P.F.  by  Jaipur

 दवारा  कमंचारी  भविष्य  fafa  का
 Udyog  Limited  Cement

 Factory  @  e  e  @  29
 जमा  नਂ  करवाया  जाना

 389  राजधानी  के  ब्लड  बक  Blood  Banks  in  the  Capital  29

 3898  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  हौम्योपथी  Setting  up  of  Homoeopahy  Col-

 के  कालेज  तथा  अस्पताल  खोलना
 leges  and  Hospitels  during
 Fifth  Plan  es  e  eo  go

 3899  राष्ट्रीयकरण  से  पुर्व  कोयला  खानौं  Service  of  Employees  प्  Pre-

 के  करमंचारियों  की  सेवा
 Nationalised  Coal  Mines  39

 3900  अमरीका
 स्थित

 भारतीय
 दूतावास

 में  Indian  and  Foreign  Nationals

 Working
 in  Indian

 काम  करने  वाले  भारतीय  तथा  facsit  in  USA  30
 नागरिक

 Nationals 3901  सोवियत  रूस  स्थित  भारतीय  snare
 Indian  and  Foreign

 में  काम  करने  वाले  भारतीय  तथा  Working  i in  Indian
 Embassy in  USSR  39-31

 विदेशी  नार्गारिक

 3902  फ्रांस  स्थित  भारतीय  दूतावास  में  काम  Indian  and  Foreign  Nationals

 Working
 in  Indian

 निक
 करने  वाले  भारतीय  तथा  विदेशी  in  France  31
 नागरिक

 3903  fata  स्थित  भारतीय  उच्चायोग  में  Indian  and  Foreign  Nationals

 Norking  in  Indian  1.0
 Com-

 काम  करने  वाले  भारतीय  तथा  विदेशी  nission  in  U.K  87:
 नागरिक

 (iti)



 प्रदनों  के  लिखित  (sz  )  (WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 ता०  Ho  सख्या  qes

 U. Q. Nos Q.  Nos  विषय  SUBJECT  PAGES

 3904  खेतड़ी  के  आस-पास  के  क्षेत्रों  में  दूषण
 J  Areas  Around  31-32
 <  क

 3905  दिल्‍ली  में  बरोजगारी  में  at  Increase  in  Unemployment  in
 Delhi  33

 3906  कोल  माइन्स  अथारिटी  लिमिट्ड  में  Superannuation  Age  in  Coal
 Mines  Authority  Ltd

 सेवा  आय  34

 Trade  Unions  for  he  alt ait
 hy

 Indu- 3907  बहतर  औद्योगिक  संबंधों  के  लिए  कामिक
 Stria!  Relations

 संघ  34

 3908  उडीसा  के  खले  बाजारों  A  नकली  Ghecking  of  Spurious
 121.0

 Sailne  in  Orissa  34-35 ग्लकोज  सेलाइन  की  जांच

 3909  ईरान  के  रक्षा  दल  की  रक्षा  मंत्री  के  Meeting  of  Defence

 साथ  बठक
 Team  with  Defence  Minister  35

 3910  प्रक्षपणास्त्रों  के  मरम्मत  Shore  Facilities  for  stor  age,

 तथा  ओवरहाल  के  लिये  तटीय  Preparation,  Repair  and
 Overhaul  of  Missiles  35

 सुरविधाये

 3911  रानीगंज  में  कृत्रिम  तेल  संयंत्र  स्थापित  Proposal  toset  up  a  Synthetic
 Oil  Plant  at  Raniganj  36 का  प्रस्ताव

 3912  दिग्विजय  इंडस्टीज  बांगरोदकों  fear  Steel  Given  to  Digvijoy  Indu-

 गया  इस्पात
 stries  Bangrod  «  e  36

 3913  नकली  औषधियां  36 Spurious  Drugs

 3914  Had  बाबुल  बेकरी
 फोरबस

 गंज  Filing  of
 appeals

 in  Cases  under

 पूर्णिया  के  विरुद्ध
 कर्मचारी

 भविष्य  E.P.F.  Act  aga'rst  M/s  Babul

 Bakery,  Forebesgarj,  Purnea
 fafa  अधिनियम  के  अंतर्गत  मामलों  37
 में  अपील  दायर  की  जाना

 3915  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  के  Criminal  cases  under  E.P.F.  Act

 अतगत  मसस  ज्ञानोदय  प्रेस  आफ  gainst  M/s  Gvanodaya  Press

 पटना  के  विरूदध  आपराधिक  मामले
 of  Patna  2  .  37

 3916  मेसर्स  एशियाटिक  टेडिंग  wa  Cases  under  E.P.F.  Act  against
 d  Vip Als  ASiatic  Co के  विरुदंध  कमंचारी  भविष्य  fafa

 e  37-38
 अधिनियम  के  अंतर्गत  मामले  Gaya

 3917  कारों  और  स्कटरों  के  बिना  पारी  के  Entilement  for  cut  of  Turn  a!

 आवंटन  के  लिए  पात्नता  lotment  of  Cars  and  Scooters  uw

 Implementation  of  multi  pur- 3918  ग्रामीण  जन  संख्या  के  ह. दुर्बल  वर्गो ंके  लिए
 pose  health  Schemes  for

 ag-seeraita  स्वास्थ्य  योजनाओं का  vulnerable  section  of  rural
 कार्यान्वयन  वा  |  38 population

 Gv)



 प्रदनों  के  लिखित
 /WRITTEN  ANsv  »  TO

 नता ०  To  सख्या  q8S
 Q.  Nos

 विषय  SUBJECT  PAGES

 3919  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  औषधालयों  में  Specialists  fiacilitiesin  C.G.H.S

 Dispensaries  e  e  38-39 विशेषज्ञों  at  सुविधा

 3920  उड़ीसा  सी०  बी ०  मेडिकल  Opening
 of a  Gancer  Institute

 in  §.C.B.  Medicial कंटक  में  कैसर

 इंस्टीटयूट

 का  खोला
 Cuttack  अ  39

 जाना  ्

 3921  लीडर  इंजीनियरिंग  जलंधर  के  Strike  by  Workers  of  Leader

 Engineering  Works,  Jul- श्रमिकों  हड़ताल  lunder  शक  e  e  e  39

 3922  एल्यूमिनियम  के  मल्यों  में  कमी  Slump  in  price  of  Aluminium  39-40

 Technical  Committee  for  In- 3923  जबलपुर  कारखाने  के  लिये  देश  में
 digenous  Production  of

 उपकरणों  का  निर्माण  करने  के  लिए  components  for  Jabalpur
 सर्मिति  Factory  i  e  कि  40-41

 Coal  Mines  Re-opened  in 3924  49  1973-74  के  दौरान  फिर  a
 e  41

 चाल  की  गई  कोग्रला  खानें
 1973-74

 3925  कोयल  और  इस्पात्त  को  dia  गति  a  Speedy  movement  of  coal
 and  Steel  e  41

 ae

 3926  दुर्गापुर  स्थित  मिश्र  इस्पात  संयंत्र  को  Loss  to  Alloy  Steel  Plant

 Durgap  41-42
 घाटा

 10 3927  पश्चिम  तकता  ह यें  छोड़ी  गई  facara  Ex-gratia  compensSation

 सम्पत्ति  के  दावेदारों  को अ
 claimants  of  evacuee  pro-

 अनुग्रहपुर्व क  perties  left  in  West  Paki-
 stan  42

 3928  वाशिज्य के
 Manufacture  of  Commercial गाडियों  के  चेसिस  बनाना

 Vehicle  Chassis  43

 3929  उपकरणों  के  उत्पादन  और  रक्षा  Co-operation  between  India
 and  Canada  for  Defence

 अनुसंधान  के  लिए  भारत
 और

 Research  and  Production
 कनाडा  के  बीच  सहयोग  चि  43-44 of  equipment

 3930  नांगलराय  गांव  में भमि  को  अजन  से  the  land  of Derequisitioning
 क  e मक्‍्त  करना  Nangalraya  44

 3931  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  (4  भमि  Unauthorised  occupation  of

 land  meant  for  Bhilai  Steel पर
 Plant  कि  चि  44-45

 3932  देश  में  चेचक  और  पोलियों  Increase  in
 Malaria,

 Smal!  Pox

 रोगों  afea  and  Polio  casesin  thecountry  45

 3933  कोल्ड  लड  रान
 ओरियोएन्टड  इस्पात  Requirement  of  cold  rolled  grain

 की  मांग  orient  Steel  e  e  e  45

 3934  50  करोड  रुपय  के  इस्पात  का  निर्यात  Export  of  Steel  worth  Rs.
 50.0 crores  46

 (v)



 seal  के  लिखित  /WarrTENZANSWERS
 TO  QUESTIONS—Conrd

 अता०  Fo  सब्या  पष्ठ

 BJECT  PAGES U.Q.  Nos  विषय

 3935  भारवीय  के  qatar  श्रमिक  Disputes  of  registered  Trade
 Unions  of  Seamen  of  India  46 संघों  के  विवाद

 3936  राजस्थान  की  अकावली  परियोजना  से At  ection  olcopper  raw  materi-
 al  from  Aakawali  Project  in

 तांबे  के  कच्चे  माल  का  इकट॑ठा  किया
 Rajasthan  e  bd  e  46-47

 जाना

 Requestfor  assistance  for  Land 3937  fara  में  भूमि  aarti  के  लिय  सहायता
 Reforms  in  Sikkim  47 के  *  लियं  अनुरोध

 3938  कोयला  खानों  से
 विद्युतत

 प्रजनन  के  Transportation  of  coal  from  coal
 mines  for  power  generation  .  47 लिये  कोयले  का  भेजा  जाना

 3939  भारत  इलैक्ट्रानिक्स
 लिमिटेड

 की  बिक्री  Increase  in  sale  of

 में  वृद्धि
 *  tronics  Limited  e  e  48

 3940  टॉसफार्मरों  के  के  लिय  मध्य  Setting  पफ  a  factory  by  M.P

 प्रदेश  और  कर्नाटक  दवारा  कारखाने
 and  Karnataka  for  manufa-
 cture  of  Transformers‘  48

 शे  स्थापना

 3041  अफगानिस्तान  के  एक  प्रतिनिधिमंडल  Visit  to  India  by  a  delegation

 दवारा  भारत  की  यात्रा
 from  Afghanistan  कि  48-49

 3942  देश  में  मलेरिया  का  फलना  Malaria  in  the  country  49

 3943  कोयला  खान  कमंचारियों  में  खादयान्न  Distrib  ution  of  foodgrains  a  mong

 का  वितरण
 coal  mine  workers  फि

 944  frase  विग्स  वाले  कृषि  विमानों  ar  Manufacture  of  Fixed  Wings
 Planes  e

 निर्माण  5०

 3945  पश्चिम  बंगाल  में  कारखानों  क  बद a  Workers  denied
 Gratuity  during

 द्  closure
 and  iquidation  of

 होने  और  परिसमापन  की  rata
 Uni  t it

 दौसन  कमंचारियों  को  उपदान  a
 in  West  Benga  59-51

 दिया  जाना

 3946  उपदान  निधि  पा  Fund  2  51-52

 3947  कारों  के  आवंटन  में  डाक्टर  को  gTafa-  Priority  in  allotment  of  Cars
 to  Doctors  .  52

 est  s  .

 3948  चीनਂ  और  नेपाल  के  बीच  नया  New  Trade  and  payment  Agr  ee-
 ment  between  China  and

 और  भगतान  समझौता  Nepal  52

 3949  यूनाइ  टेड  मिनरल  ana  Memo  from  United  Mineral
 Workers  Union  Gua  Singh-

 बिहार  से  प्राप्त  ज्ञापन
 bhum,  Bihar  54-55

 3950  गस  दवारा  पकाय  जाने  वाले  फलों  Ill  effects  of  Gas  Ripened
 fruits  53

 का  बरा  प्रभाव

 (vi)
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 3951  खादूयान्न  और  के  बढ़ते  मूल्यों
 U.N.  List  of  Countries  worst

 hit  by  rising  food  and  Fuel a  अत्यघिक  प्रभावित  देशों  की  संयक्त  prices  क  क  .  53
 र्‌ःष्ट ी  संघ  दूव/२  बनाई  गयी

 सुची

 3952  ष्ट्र  के  लघु  उद्योग  कारखानों  Shortage  of  Iron  and  Steel
 for  Maharashtra

 Small
 के  लिये  और  की  कमी  Scale  Unit  a  54

 3953  कॉथला  खानों  की  विस्तार  Expansion  problemsof  Kotha-

 gudium  Coal  Mines  54
 संबधी  समस्याएं

 3954  हन्दुस्तान  wera  ब्रिवन्द्रम  का  Expansions  of  Hindustan  Latex
 Ltd.,  at  Trivandrum  55

 3955  भूमिगत  परमाणु  विस्फोट के  बारे  में  Agreement  ‘between  Nixon  and

 और  ब्रजनेव  के  बीच  करार
 Brezhnev  on  Underground
 Nuclear  Explcsions  e  e  55

 3956
 भूट्टोज

 ओलिव  ब्रांच  शीर्षक  News  report  re  behind  Bhu-
 tto’s  Olive  Branch  55-56 ar  में  समाचार

 3957  श्नीमक्र  असंतोष  मं  वदधि  Increase  in  Labour  Unrest  56

 3958  हारष्ट्र  के  fray  aa  के  कालेजों  में  Closure  of  Technical
 Units  in  a  Vidarbha  Region

 एन०  सी  ०  सी  की  तकनीकी  यूनिटों  Colleges  of  Maharasht  ra  56-57
 का  बंद  होना

 3959  गपुर  इस्पात  संयंत्र  का  उत्पादन  Production  of  Durgapur  Steel
 Plant  e  57

 3960  सेना  दुवार  पंजाब  के  गुरदासपुर  जिले  Acquisition  of  Land  in  Gur-

 में  भूमि  का  अधिग्रहण
 daspur  District  Punjab
 by  Army  es  e  57-58

 3961  जिले  के
 भूमि

 मालिकों  तथा  Payment  of  Compensation
 to  Tenants  and  Land  Owe-

 काश्तकारों  को  मुआवजे  का  भुगतान  ners  of  Gurdaspur  Dist  58-59

 3962  मध्य  प्रदेश  के  सिधी  जिले  में  ताथ  Deposits  of  Copper  and  Silver
 in  idhi और  चांदी  के  निक्षेप  District,  Madhya  0-6०
 Pradesh

 3963  उपदान  fafa  स्मिति  Central  Gratuity  Fund  Com
 mittee  60-61

 3964  र.जमहल  बिहार  में  चिनी  मिट्टी  Low  Wages  to  Worke  in
 China  Clay  Mines  in  Raj-

 की  खानों  के  श्रमिकों  को  कम  मजरी  mahal  Bthat  e  61

 3965  स्नातकों  में  बेकारी  Unmploymen  t  among  Gra-
 duates  क  61-02

 आसाम  शगर  मभिल्ख  लिमिटेड  Assam  Sug:  Mills  Ltd  62 3966

 3967  भारत  में  संबंध  विच्छेद  करने  की  Threat  by  Saigons  for  Brea-

 संगोत  की  धमकी  king  ties  with  India  62
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 3968  दुबई  में  इस्पात  संयंत्र  Steel  Plant  in  Dubaj  e  63

 3969  विदेश  मन्त्री  की  मलेशिया  Foreign  Minister’s  visit  to
 और  इण्डोनेशिया  की  यात्रा  Singapore,  Malaysia  and

 Indonesia
 63

 3970  दक्षिण  वियतनाम  की  अस्थायी  क्रांतिकारी  Recognition  of  PRG  of  South
 सरकार  को  fear  Vietnam  e  e  ह जाना  64

 3971  अस्थायी  क्रांतिकारी  सरकारों  को  मान्यता  Proposal  to  recognise  provi-
 देने  का  प्रस्ताव  sional  Revolutionary  Govern-

 _ments  e  e  e  64

 3972  पाकिस्तान  दवा'रा  अण  बम  का  निर्माण  Manufacture  of  atom  bomb
 by  Pakistan  e  64

 3973  दिल्‍ली  में  महामारी  रोकने  के  लिये  Steps  to  prevent  epidemics
 in  Delhi  e  64-65 कुयें वाही

 3974  भारत-पाक  सीमा  पर  पाकिस्तानी  Movement  of  Pak  Infil  tra-

 पैठ्यों  की  गतिविधियां  tors  on  Indo-Pak  Border  65

 General 3975  भिलाई  इस्वात  संयंत्र  के  जनरल  मेनेजर
 Steel

 Manager  of  Bhilai

 दवारा  एक  परिवहन  कम्पती  का  Plant  Patronising  a

 सरक्षण  transport  Company  e  65

 Aluminium  Foils  unit  in  And- 3976  आंध्र  प्रदेश  में  एल्यूमिनियम  फाइल्स
 hra  Pradesh  e

 यनिट
 e  65-66

 Use  of  land  kept  apart  for 3977  संनिक  पड़ाव  के  faq  अलग  रखी  गई
 military  camping  ground  66

 भभमि  का  उपयोग

 3978  fergeara  स्टील  कलकत्ता  CBI
 investigation  against

 Chief  Transport  and  Ship- के  मख्य  परिवहन  और  नौवहन  ping  Manager,  HSI  Cal-
 के  faazg  केन्द्रीय  जांच  Cutta  e  cy  66

 ब्यरों  की  जांच

 3979  बहार  में  चिरिबरु  क्वाटंजाइट  Lockout  in  Chiriburu  In
 Qnartzite  Mines  ir  Bihar  66-67 खानों  में  तालाबंदी

 Maltreatment  of  a  Ward  Saha- 3980  पठानकोट  afar  अस्पत्ताल  की

 एक  as  qartaat  के  साथ  aa  yika  of
 Pathankot

 Military
 Hospital  67

 वहार

 3981  कमचारी  सव्य  निधि  अधि  Applicability  of  10.0  के, हुर  Act  67-68

 नियम

 3982
 कमेंचारी

 भविष्य
 निधि

 सगठन  Revision  of  pay  according
 to  Third  Pay  Commissions,

 के
 कर्म  चारियों  के  वेतन  को  तृतीय  68

 वेतन  आयोग  के  प्रतिवेदन  के

 Report  in  E.P.F.O

 सार  पुनरीक्षत  करना
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 3983  कमचारी  भविष्य  निधि  संगठन  test  Houses  car  Regional
 के  क्षेत्रीय  कार्यालयों  क  समाप

 Offi  es  of  98-60

 faa  गृह

 3984  ठाटा  आयरन  एंड  स्टील  कम्पनी  Production  Capacity  of  Cap-
 tive  Coal  Mines  of  TISCO  69 की  claa  कोपला  खानों  की

 उत्पादन-क्षमता

 Blackmarketing  In  Steel 3985  की  चोरबाजारी  70

 3986  भारत  इलक्टोनिक्स  लिमिटेड  का  New  Unit  of
 Bharat

 Electro-

 एक  नथी  एकक  स्यापित  कि
 nics  Limited  70

 wa  {

 3987  श्रीतगर  में  जेंकोटे  में  एच०  एम०  Proc  ction  of  a  new  Export

 Quality  Wris ॥ ह  t  Watch  Chi- टो०  दवारा  हाथ  घड़ी  की  एक
 Es. 4

 नयी  faata-faea  *चिनारਂ  का  by  HMT,  Srinagar  1.0

 त्यादन

 3938  एक  पश्विहत  फम  leged  Allegations  against

 आरप
 a  Private  Transport  Firm  1-72 के  विरूदध  कथित

 3989  ईट्स  पुनर्वास  पर्योजना  EATS  Resettlement  Project  72

 3990  जटार  और  टक्टर  Sale  of  Zetar,  T-25  and
 Swaraj Tractors  |  72-73 कॉ  बिक्री

 3991  बिहार  में  नकली  दवाइयां  Fake  Drugs  In  Bihar  73

 3992  के  aq  राष्ट्रपति  का  त  \ttlitude  of  New  US  resident
 Towards  India  73 प्रति

 3993  औषधियों  के  निर्माण  और  Action
 against  manufacturing

 and  Sale  of  Spurious  Drugs उनकी  बिक्री  के  fasag  कायवाही

 3994  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ  सेवा  Short  supply  of  Medicine  in
 C.G.H.S  Disp2nsaries  कठ लय  में  औषधियों  की  कम

 सप्लाई

 3995  सब्जी  मंडी  दिल्‍ली  में  आई०  टी ०  ITI  Building,  Subzimandi
 Delhi

 आई०  के  लिये  भवन  अ  75

 3996  केरल  में  भूगर्भीय  के  निष्कर्षों  पर  Indusiry  based  on  Findings  of

 आधारीत  उदयोग  Geological  Survey  in  Kerla  75-76

 3997  उड़ीससा  खान  निगम  द्वार  पुरान  Alleged  purchase  of  obsolete

 आरोप  Crusher  by  Orissa  Min- BTC  खरीदे  जाने  का
 ing  Corporation  76

 3998  इस्बात  के  कॉट  का  दुरुपयोग  Misuse  of  Steel  Quota  76

 (ix)
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 3999  क्षेत्रीय  निधि  Appointment  and  Promotion  of
 S.C.  and  S.T.  Candidates  in  the

 बिहार  के  अनुसूचित  Office  of  R.P.F.C.  Bihar  77
 जातीयों  तथा  अनुसुचित  जनजा  तियों  के
 उम्मीदवारों  की  नियुक्ति  और

 पदोन्नति

 4000  स्टील  yarttaਂ  ah  इंडिया  Issue  of  Debentures  by  SAIL  77
 =.

 लिमिटेड  दूबारा  ऋण-पत्र  प  चट S¢ =
 a me नर  जारी  किया  जाना )

 4001  श्रम  संबंधी  मामलों  के  faa  स्पेशल  Special  Benches  for  Labour

 बच
 Cases.  73-78

 4002  विभिन्‍न  देशों  द्वारा  पाकिस्तानी  Assistance  to  Pakistan  Navy

 सेना  by  various  Countries  78.0 के  faa  सहयता  दिया
 जाना

 4003  डीजल  जनरेटर  सेट  के  आयात  पर  Ban  on  Import  of  Diesel  Genera-
 tor  Sets

 बंध  फछे

 4004  खेतिहर  मजदूरों  का  अध्ययन  Study  of  Agricultural  Labour  78-79

 4005  बस  के  faa  परमिट  देने  के  ait  ज a  Priority  for  Bus  permits
 to शिक्षित  बेरोजगारों  को  प्राथमिकता  educated  Unemployed  79

 4006  Dealers  appointed  by  Auto- अःटोमोबाइल  स्कूटर  कम्पनियों  दूवारा  mobile  ocooter  Companies  79-80
 डीलरों  की  नियुक्ति

 Captive  Power  Units
 4007  इस्पात  संयंत्रों  aq  सीमित

 by  Steel  Plants  80

 विद्युत  एककों  की  स्थापना

 4008  खादूंयाननों  में  मिलावट  करने  वालों  को  Life  Imprisonment  for  Food
 Adulterators  80-81 आजीवन  कारावास

 4009  Provision  for  Research  Schemes पांचवीं  के  दौरान  अनुसंधान
 and  Survey  of  Labour  Pro-

 योजनाओं  तथा  श्रमिक-समस्याओं  के  blems  during  Fifth  Plan  81
 सर्वेक्षण  की  व्यवस्थाਂ

 4010  ग्रेशम  एड  क्रवन  आफ  इंडिया  Greshem  and  Craven  of  India

 (Pvt.)  Ltd.,  Galcutta  81-82
 कलकता

 4011  Ex  por  ह  दि  Order  Secured  by इंजी  निर्यारग  प्रोजेक्टस  इंडिया  लिमिटेड
 ts

 द्वारा  निर्यात  देश
 q  करना  Engineering  Projects

 82
 Ltd.  e

 रा  >
 4012  केन्द्रीय  सेव  न  aaa  fant  Promotion  and  Pay  Scales  of

 C.G.H.S.  Pharmacists.  cd  82-83, ai  पदोन्नति  तथा  वेतनमान

 (x)



 विषय  SUBJECT  PAGEs

 विशेषाधिकार  के  प्रश्न  के  बार  में  Re.  Question  of  Privilege  e  83-84

 मंत्री  दवारा  वेयक्तिक  स्पष्टीकरण  के  बार  ग्न bad  Re.  Personal wUilas  Expl  anation  by
 Minister  .  .  i  i  84-86

 सभा-पटल  qt  रखें  गये  Papers  Laid  on  the  Table  e  86-88

 अनसचित  जोतियों  तथा  अनसचित  जनजातियों  Committee  on  the  Welfare  of

 के  कल्याण  संबंधी
 Scheduled  Castes  and  Sche-

 duled
 Tribes—

 अध्ययन दल  एक  और  दो  के  अध्ययन  ait  के
 Reports  of

 Tour
 of
 a प्रतिव  दत  Groups  I  &  I  89

 डाक  सेवाओं  संबंधी  कतिपय  qvrad at नों  के  बार  मं  Statement  re  certain  changes
 concerning  Postal  Service—

 Shri  K.  Brahmanand  Reddy  .  90-9! श्री  के०  ब्रह्मानन्द  रेड्डी
 &  93

 e faqa  377  के  अधीन  ama  के  बार  में  Re.  Matter  under  Rule  377  94-95

 Statutory  Resolution  re  dis-
 Sa  परिषद  अध्यादेश  का  निरनुमोदन

 करने  संबंधी  सांविधीक  संकल्प
 approval  of  Press  Council
 (Amendment)  Ordinance

 and
 और

 Press  Council  (Amendment) प्रेस  परिषद

 विचार
 करने  का  प्रस्ताव  राज्य  सभा  दवारा  Motion  to  consider,  as  passed

 by  Rajya  Sabha—
 पारित  रूप  F—

 श्र  मघ  लिमये  Shri  Madhu  Limaye  95

 श्री  घगमवार  सिह  Shri  Dharma  Bir  Sinha  95-96

 है  Ta  मखर्जी  Shri  Saroj  Mukherjee  96-97

 Shri  B.V.  Naik  eo है  ato  वी०  नायक  97

 श्री  भान  सिह  भोरा  Shri  B.S.  Bhaura  97-98

 श्री  बयालार  रवि  Shri  Vayalar  Ravi  .  98-99

 श्रीਂ  जगन्नाथ  राव  जोशि  Shri  Jagannathrao  Joshi  009-100

 Shri  D.D.  Desai  e  109-I0I पी  डी०  डी०  देसाई

 श्री  मरासोली  मारन  Shri  Murasoli  Maran  IOI-102

 श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  Shri  Dinesh  Chandra
 Goswami  e  102-103

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  Shri  G.  Mavalankar  103-104

 श्री  परिपूर्णानन्द  पेन्यूली  Shri  Paripoornanand  Painuli  104-105

 श्री  श्यामनन्दन  fax  Shri  Shyamnandan  Mishra  105

 Clauses  2  to  and  1  .  108
 खंड 2  से  4  और 1

 (x1)



 SUBJECT
 पृष्ठ

 विषय  PAGES

 करने  का  प्रस्ताव  Motion  to  pass—

 श्री  सरजू  पांडे  Shri  Sarjoo  Pandey  108

 Shri  M.  C.  Daga  108 श्री  मूलचन्द  STITT

 श्री  धर्मवीर  सिह  Shri  Dharam  Bir  Sinha  109

 Statutory  Resolution  6.0 इंडियन  आयरन  एंड  स्टिल  कम्पनी
 approval  of  Indian  Iron  and संशोधन  अध्यादेश  का  fara

 दन  करने  Steel  Company  (Taking  over
 संबंधी  साँविधिक  संकल्प  of  Management)  Amendment

 Ordinance

 और  and

 Indian  Iron  and  Steel  Com- ECA  आयरन  एंड  स्टील  कम्पनी  WEN)
 संशोधन  fadqa——  piny  (Taking  over  of  Mana-

 gement)  Amendment  Bill—

 विचार  करने  का  प्रस्ताव--राज्य  सभा  दूबारा  Motiontoconsider,  as  passed

 पारित  रूप  by
 Rajya

 Sabha—

 श्री  मधु  लिमये  Shri  Madhu  Limaye  109

 श्री  कण  डी०  मालवीय  आला  Malaviya  110

 श्री  सोमनाथ  चर्र्जो  Shri  Somnath  Chatterjee  IIO-112

 Sardar  Swaran  Singh  Sokhi  112 सरदार  स्वर्ण  fag  सोखी

 112 श्री  ई  आर ०  Shri  B.R.  Krishnan

 श्री  वसन्त  ats  Sari  Vasant  Sathe  113

 श्री  भोगेन्द्र  झा  Shri  Bhogendra  Jha  113
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 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित  संस्करण )

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)
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 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 29  1974/7  1896  (8a) )

 Thursday,  August  29,  1974/Bhadra  7,  1896  (Saka)

 ee eee

 लोक-सभा  ग्यारह  बज  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  |

 |  Mr.  SPEAKER  in  the  Chair

 प्रदनों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 इस्पात  के  इस्तमाल  में  fAasafaat

 549.  श्री  पी०  गंगादव

 att  श्रीकिदान  मोदी

 इस्पात  और  खान  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा.करग  कि

 उनक
 मंत्रालय

 ने  इस्पात  के
 इस्तेमाल

 में  मितव्ययता  बरतने  के  उपायों  पर

 विचार  fra  है  कि  इस  कार्य  के  लिए  नियुक्त  समिति
 ने  सुझाव  fam  है

 यदि
 तो  क्या  गर

 आवश्यक
 कार्यों  के  लिए  इस्पात

 की  वस्तुओं  के  इस्तेमाल

 को  रोक ने  हेतु  श्रेणीव।र  समायोजन  करने  की  व्यवस्था  की  जा  रहीਂ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  कया  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्रालय  उप  मंत्री  सुबोध  हुंसदा  हां  ।

 और  एकਂ  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 इस  समिति  की
 कुछ  शिफारिशों

 को  कार्यान्वित  करने  में  कुछ  कठिनाइयां  जैसे  सीमेन्ट

 क  ग्रेड  की  इमारती  लकडी  आदि  की  उपलब्धि  और  इस्पात  की  कुछ

 श्रेणियों  कके  उत्पादन
 में  प्रौद्योगिक  कठिनाइयां  ।  ae  भी  आवश्यक

 होगा
 कि  डिजाइन  में

 वर्तनों  के  बारे  में  की  गई  सिफारिशों  की  भारतीय  मानक  केन्द्रीय  जल  तथा  बिजली

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  आदि  सम्बन्धित  प्राधिकरणों  दवारा  और  जांच  करा  ली

 जाय  जिससे  यह  मालूम  हो  सके  fe  व्यवहारिक  रुप  में  इन्हें  अपनाना  कहां  तक  सम्भव  होगा ।

 इसकी  आग  जांच  की  जा  रही  है  ।
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 फिर  भी  सरक।र
 इस्पात

 क  इस्तमाल  में  बचत  क
 लिए

 कई  योजनाओं  पर  विचार  कर

 रही  है  ।  वर्ष
 1965

 में  जारी  गए  एक  सरकारी  आदेश
 कके

 दवारा  भानकों

 के  अन्तर्गत  आने  वाले  साइजों  के  से  रचनात्मक
 को

 छोडकर  द्सरे  साइजों  में  इन  के  उत्पादन

 पर  रोक  लगा  दी  गई  थी  ।  देश  में  इस्प।त  कारखाने  केवल  मध्यम  श्रेणियों  के  संरचनात्मक

 का
 उत्पादन

 करते  रहे  है  क्यों
 कि  भारतीय  मानक  संस्थान  दवारा  निर्दिष्ट

 हलकी
 श्रेणियों  का

 उत्पादन  वर्तमान  कारखानों
 मे  नहीं  किया  जा  सकता

 है
 ।  अनुमान  हैं  कि  संरचनात्मकों  कों

 मानक  साइजों  में  उत्पादन  के  फलस्वरूप  संरचनात्मक  इस्पात  का  खपत  में  लगभग  12  1/  2

 प्रतिशत  की  बचत की  गई  है  ।

 सरकार  ठंडी  मुडी  हुई  के  उत्पादन  और  उपयोग  को  भी  बढावा  देतो  रही  हैं  जिसका  बष

 1968-69  से  कूल  उत्पादन
 लगभग

 10
 लाख  टन  है  ।  अनुमान  हैं  कि  ठंडी  मुडी  z  छडो  के  इस्तेमाल

 से  कंक्रीट  रीइन्फर्समेंट में  काम  आने  वले  इस्पात मे  लगभग  2  लाख  टन  की  बचत  हुई

 श्री  पी०  THe : :  इस  तथ्य  को  ध्यान  में
 रखते  हुए

 सरकार  इस्पात  के
 उपयोग

 में  बचत  करनी  चाहती  हैं  तया  विदेशी  yar  अजित  करने  के  लिये  इसका
 निर्यात

 करना  चाहती  है  ।  म

 मंत्री  महोदय  से  थहू  जानना
 चाहुंगा

 कि  अन।वश्यक  क्यों  के  लिये  इस्पात  के  उपयोग  पर
 प्रतिबन्ध

 लगाने  की  दिशा  में  मंत्रालय  ने  क्या  नवीनतम  निदेश  जारी  किये  हैं  अथवा  जारी  करने  का

 विचार  है  ।

 श्री  सुबोध  हंसदा  अभीਂ  तक
 ऐसे  कोई

 निदेश  जारी  नहीं  किये  गये
 है  fret  यह  प्रस्ताव

 है  कि  गैर  gama
 क्यों

 के  जैसे  कि
 कार्यालयों

 cartel  के  बहु  मंजिली

 इमारतों  कीः  निर्माण
 करने

 पर
 प्रतिबन्ध

 लगाया  जाये  तथा  इस्पात  का  केवल  उत्पादक

 कार्यों  के  लिये  ही  करने  दिया  जाये  ।

 थ्रो  पी०  गगादव :  में  यह  भी  जानना
 चाहता

 कि  चुंकि  इस्पात  के  दुरुपयोग  का  एक

 कारण
 यह

 भी  है  कि  वहं  चौरबाज।र  में  सरलता
 से

 उपलब्धता  हो  जाता  इस
 कदाचार को

 रोकने  के  लिये  सरकार  का  क्या  ठोस  उपाय  करने  का  विचार  है  जिससे  बाजार  में  एना

 इस्पात  उपलब्ध  ही  न  हो  जिसका  नियतन  नहीं  किया  गया  है  ।

 इस्पात  और  खान  मंत्री  डी०  :  इस्पात  की  बिक्री  बाजार  में

 यंत्रित  नहीं  हैं  ।  इसके  वितरण
 पर  विभिन्न  प्रकर  का  नियंत्रण  हैं  ।  किन्तु  इसके

 बावजूद

 कुछ  इनयात च
 चोर

 बाजार
 में  चला  जाता

 हैं  तथा
 जो  व्यक्ति  अधिक  मूल्य  दे

 पकते  है  वे

 वहां  से  इस्पात  खरीद  लेते  है  ।  इसी  उद्देश्य  से  कुछ  किस्म  की  इम/रतों  के  निर्माण

 प्रतिबन्ध  लगाया  जा  रहा
 >
 2  ।  आशा  की  जाती  हैं  कि  इसमें  गैर  आवश्यक  कार्यों  के  लिप अ

 इस्पात  के  उपयोग  में  कामी  होगी  ।

 sto
 दण्डवत

 :  ag
 सच  है  कि  केन्द्र  महाराष्ट्र  को  और  विशेषकर

 बम्बई

 को
 दिये  गये  इस्पात  के  कोटे  में  से  40  प्रतिशत  इस्पात  2,000  टन  इस्पात  चोर  बाजार  में

 बेचा
 जाता  है

 और  क्या  इसकी  कोई
 जांच  थी  गई  की  और  क्या  यह की  सच  है  कि

 Fo  Fo  और  हाइकोस्टोन  ने  भी  कुछ  कम्पनियां  को  दिया  गया  कोटा  इस्पात  की  और

 चोर  बाजारी  के  कारण  रह  कर  दिया  गया  है  ?

 f=  चिया
 em  महोदय  यह  का  प्रश्न  fara  आप  एक  प्रश्न  कर  रहे

 a.
 ह  I

 an सबू दष्डय प प्रश्न कि

 उन्होने  कीਂ  चोर  बाजारी  का  seta  किया  है  मन  उसी

 सन्दभ  किया

 2



 1896  (3% ) )  मौखिक  उत्तर

 ह अव्यक्ष  महोदय  ह  आप  एक  विशिष्ट  प्रश्न  पूछ  रहे  है  ।

 प्रो०  मयु  asad:  के  रुप  में  क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  जैसे  स्थान  पर  4०  प्रतिशत

 इस्पात  के  कोटे  की  चोर  बाजरी  होतो  है  सरकार  ने  इसकी  कोई  जाच  करायी  और  क्या

 यह  भी  सच  है  कि  तीन  कम्पनियों  को  जिनका  मे  ने  उल्लेख  किया  इस्पात  का  कोटा  नहीं  दिया  गया

 कयों  कि  वे  इस्पात  की  चोर  बाजारी  करती  थी  ?

 श्री  क०  डी०  मालवीय  :  यह  एक  विशिष्ट  प्रश्न  है  तथा  इसकी  जांच  करनी  होगी  ।  मे  इस  समय

 यह  नहीं  बता  सकता हैं  कि  40  प्रतिशत  की  चोरबाजरी  की  जाती हैं
 या  20  की  अथवा  15  की  किन्तु

 यह  सच  है  कि  कुछ  इस्पात  लाभ  कमाया  जाने  के  उद्देशसे  विक्री  के  लिये  अनांदित  स्थानों  पर  पहुंचाया

 जाता है  ।  इसके  बारे  में  मझे  अधिक  जानकारी  नहीं  यदी  माननीय  सदस्य  यह  जानना  भी

 चाहत ेहै  तो  में  इसकी  जांच  करके  बताउगां  |

 De.  Kailash  :  In  view  of  the  fact  that  sjteelis  freely  available  in  the  open  market  in
 Bom  ay  e3p2cially  even  after  the  control  imposed  on  the  category  wise  non-essntial  commo-
 dities  may  I  know  whether  the  method  of  allocation  of  steel  quota  is  defective?  May  I
 know  whether  Government  allocate  steel  quota  to  certain  fictitious  firms?  How  much  firms
 received  the  steel  after  the  impoSition  of  restrictions  on  the  categorised  items?  Ifthey  got
 the  stee!  I  would  like  to  know  the  quantity  thereof.  Have  the  Government  got  the  figures  in
 this  regard  ?

 Shri  K.D.  Malaviya  :  We  take  all  the  precautions.  Rulesand  regulations  are  there.
 a taal % ove  Prlority  n  ttee  which  allocate  steel  according  to  the  priorities  laid

 down  and  tie  quotas  tothe  State  Governments.  Some  of  the  steel  may
 go  to  tie  uadesirables  places  through  them.  We  are  not  aware  of  the  existence  of  any
 fictitious  firms.  We  never  allocate  steel  to  such  companies.  It is  for  the  hon.  Member  to
 draw  any  conclusion  regardnig  the  method  with  which  thesteel  is  taken  away  by  una.thc-
 rised  persons.  There  is  a  Shortage  of  Cement  in  these  days  asa  result  of  which  the  demand

 for  steel  has  come  down.

 थो  TT  च्  ar  दिल्‍्नी  तथा  अन्य  स्थानों  पर  एक  मंजिली  इमारते  बनाये  जाने  की  नीति

 विश्व  भर  में  गुह  निर्माग  के  इस  नूजभूत  सिद्धांत  के  प्रतिकूल  नही  है  कि  जहां  भूमि  की  कीमत  बहुत
 अधिक  है  वहां  इमारतें  बहुमंजिली  होनी  चाहिए  car  जहां  भूमि  सस्ती  है  वहां  एक  मंजिली  इमारतें

 बनायी  जनों  चाहिये  ?  जिन  व्यक्तियों  ने  बहुतअधिक  मूल्य  पर  भूमि  खरीदी  है  यदि  उनको  केवल  एक

 मंजिली  इनापसत  ही  बताते  की  अनुमति  दो  जायेगी  तो  उनको  बहुत  हानि  होगी  ।

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  इन  समस्याओं  पर  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  ने  विचार  किया

 होगा  |  में  इस  का  उत्तर  देने  में  असमर्थ  हुं  ।

 Shri  B.  5.  Bhaura  15  the  hon.  Minister  is  aware  of  the  fact  that  certain  individuals
 and  fi-  ns-egister  themselves  with  fictitious  names  and  getsteel  quota.  In  this  way  the  steel
 allocated  goes  in  black  market  ?  May  I  know  whether  Government  propose  to  institute
 an  enquiry  to  find  out  the  names  of  the  fictitious  firms  in  order  to  Stop  the  quota  to  these

 firms?

 Shri  K.  |9 लि  Malaviya  ;  If  it  comes  tothe  notice  of  the  organisation  set  up  by  the
 Government  that  a  certain  firm  gets  the  quota  of  steel  against  it  two  three  names?  then
 the  organisation  will  no  allot  the  steel  to  that  firm.  I  have  no  information  in  this  regard.  If
 the  hon.  member  hasany  information  that  a  certain  firm  is  getting  steel  quota  in  the  fictitious
 name  and  he  supplied  the  information  to  us  we  willcertainly  take  the  advantage  of  the  in-

 formation.

 Dr.  Kailas  ;  Their  names  are  mentioned  in  the  newspapers.

 Suc Shri  K.  D.  Malaviya  a  ww १.  h  persons  are  arrested.
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 श्री  पी०  आर०  :  किन  कार्यों  कें  लिय  इस्पात  के  उपयोग  को  सरकार  गर-आवश्यक

 मानती  है
 ?

 श्री  क०  ZYo  मालवीय :  इसका  उल्लेख  मेरे
 सहयोगी  दुवारी  कर  feat  गया  है  बहु

 म  जिल ी  इमारतों  सिनमाघरों  आदि  के  लिये  इस्पात  क  उपयोग  को  सरकार  गैर  आवश्यक

 मानने  का  विचार  कर  रही  हैं  तथा  विभिन्न
 तरीकों  दवारा  इस्एत्त  के  उपयोग  पर

 प्रतिबन्ध
 । लगाया  जा  रहा  है  आशा हैं  कि  इन  उपायो  के  परिणाम  स्वरूप  इस्पात  उपयोग  गैर

 आवश्यक  कार्यों  के  लिये  नहीं  किया  जाएगा  ( saree )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  सदस्य  प्रत्येक  प्रश्न  पर  रोज  प्रश्न  पूछने  के  लिये  qs  हो  जाते

 gar  वे
 रोज  ऐसा

 न
 उन्हें  अब  सदस्यों

 को  भी
 अवसर  देना  चाहिये

 ।
 में  इसी

 आधार  पर  ब्थ५ आग  बढ  रहा  gi  श्री

 Shri  Hukamchand  Kachwa  :  1511  a  fact  that  the  demand  ofstee!  has  increased  ‘very
 much  in  the  country?  When  there  is  an  increase  in  the  demand  Government  have  laid
 down  a  ruleaccording  to  which  steel  will  be  allocated  to  that  person  who  deposits  the  money.
 Now  the  Government  have  discontinued  that  procedure.  Now  Government  want  to  give
 steel  after  sanctioning  the  demand.  Certain  persons  deposited.money  with  tre  Govern-
 ment  for  two  years  back  and  that  money  has  been  kept  by  the  Government  with  them.  A
 sum  of  Rs.  3  croresislying  with  the  Centre.  The  money  deposited  with  the  Government  was

 taken  by  the  people  on  loan  by  paying  interest  on  it.  May  I  know  whethrer  Government  will
 allot  them  51६८]  or  return  their  morey  with  interest?

 Mr.  Speakr  ;  This  does  not  arise  out  of  the  main  question

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  It  is  in  consistent  with  the  question.  The  hon.  Mi-
 nister  haS  said  that  people  have  deposited  the  money.  The  stee!  Ministry  hasbeen  uti-
 lising  the  money  ofthe  people  who  deposited  it  with  the  Government  after  getting  iten  !can.
 How  15.0  it  that  Government  donot  want  to  pay  the  interest  of  the  mcr.ey  which  they  have
 been  ut.1's‘ng  for  last  two  years?

 Mr.  Speaker  :  Let  him  clar  fy  the  positicn  regard’ng  the  perscns  who  derpes.ted  tl.ei1

 money

 We Shri  K.D.  Malaviya  Itis  a  fact  that  many  firms  made  their  demands  for  stee
 introduced  a  procedure  of  deposit  of  money  under  Scheme.  They  derpesiied  the

 money  also.  Steel  has  been  given  tosome  ofthe  firms.  Now  this  matter  is  tunder  considera—
 tion.  As  soon  85  any  decision  is  taken  it  wil!  ke  known  to  the  House

 Mr.  Speaker  It  is  a  valid  question.  What  is  the  fault  of  those  prisers  who  ce

 posited  their  money?

 अहमदाबाद  म  क्षत्राय॑  पारपत्र  कार्यालय  का  पुनगठन

 *  550.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  क्या  fata  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  की  अहमदाबाद  में
 क्षेत्रीय

 प  ॥  प  कर्यालिय  अत्यन्त

 असंतोषजनक  ढंग  से
 काय

 कर  रह  है  जिसके  कारण  सैकडों  आवेदकों  को  अपने  पारपत्र

 mera  से  प्राप्त  करने  में  काफी  कठिनाई  तथा  होती

 यदि  तो  इस  स्थिति  को
 हल  करने  के  लिए  सरकार  दवा  क्यां  उपच।र।त्मक

 कार्यवाही  की  जा  रही  और

 क्या  उक्त  क्षत्रीय  पारपत्र  कार्यालय  का  पुनगंठन  अथवा  विस्तार  किया  जा  रहा  &

 और  यदि  at,  at  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  ?

 4



 29  1974  मौखिक  उत्तर
 —

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन  पाल  से
 अहमदाबाद

 के

 क्षेत्रीय
 पासपोर्ट

 कार्यालय  में  पासपोर्टों  के  जारी
 करने

 तथा  उनके  सम्बन्ध  में  अन्य

 कार्रवाई  में  विलम्ब  जाने
 कीं  farang  हुई  विदेश

 संत्रालय  के  वरिष्ठ

 अधिकारी  स्थिति
 को

 स्वयं  जांच  करने  के  लिए  जुलाई
 1974  में  गए  उन्होंने

 शिकायतें  दूर  करने
 को

 अविलम्ब  उपाय  किये  ।  पासपोर्ट  जारी  करने  में  समय  नप्ट  न  हो

 शुरू  की
 गई

 ।
 अतिरिक्त  tet

 की  भी  मंजूरी  दी इसके  लिए  और  भी  बेहतर  कार्यप्रणाली

 गई  हैं  जिससे  इकट्ठा  हुआ  काम  शीघ्र  निपटाया जा  सके  ।  काय  प्रणाली  में  सुधार  अमला

 बढ़ाने  से
 शेष  कार्य  को  कम

 करना
 संभव  हुआ  है  ।  अहमदाबाद  कार्यालय  की  कार्यकुशलता  के

 सुधार के  लिए  और  उपाय  करने  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 श्री  पी०  जी०  AAT  यह  समस्या  कवल  अहमदीाब।द  क्षेत्रीय  पारपत्र  कार्यालय
 में  नहीं  है  वरन  ऐसे  सभी

 कार्यालयों  में  है  तथा  बम्बई
 कार्यालय

 में  भी  ऐस  बहुत
 से

 दन  पत्न  जमो  हो  गये  हँ  ।
 _  महमदाबाद

 पारपत्र  कार्यालय  पूरे  गुजरात  और  संघ  राज्य  क्षेत्र

 चय प्  1969  में  स्थापित  किया दादरा  और  नागर  हवेली  क  लिये  है  ।  यह
 कार्यालय  सरकीर

 मंत्री
 महोदय

 को  ज्ञात  है  कि  ag  1970  में  आवेदनं
 पत्रों

 की  संख्या  14,628  थी

 तथा  इस  चाल  वर्ष  में
 अर्थात

 जनवरी  से  1974  तक  आवेदन  पत्नों  की  11,  336

 हो  गई  है  ।  अनिर्णीत  आवेदन  cat  at  संख्या  a  अधिक  वृद्धि  हो  गई  है  तथा

 करण  बहुत  असंतोषजनक  है  |

 इस
 बात  को  ध्यान  में

 wat  हुए
 क्या  मंत्री  महोदय  इस

 सम्बन्ध
 में  पुरा  ब्यौरा  बतायेंगे  ?  ये  प्रश्न

 उनके  उत्तर  से  ही  उत्पन्न  होते  हे
 |  जसा

 कि
 मंत्री  महोदय ने  बंतांया  हैकि  दी

 सीनियर
 अधिकारी

 दिल्‍ली से  अहमदाबाद  भेजे  गय  हैं  ।  उनक  नोम  क्या है  ?  वे  कंब  ल्ली  Fat
 उन्हींने

 कोई  frate  दी  ?  यदि  तो
 उन्होंने

 रिपोर्ट  में  क्या-क्या  शिफारिशें  की  हैं  ?.  क्या  उसमें

 उपचारात्मक  कांयवाही  का  कोई  उल्लेख  किया  गया  है  ?  किन  प्रक्रियाओं  का  सुझाव  दिया

 गया
 ?

 क्या  उन्होंन  यह  सुझाव  दिया  है  कि
 वहां

 पर  अतिरिक्त  कर्मचारी  नियुक्त  किये  जाये ं?

 यदि
 तो  कितने

 कें चारी  नियुक्त  किये  गये  और  afe
 नहीं

 तो  क्यों  नहीं  नियुक्त  faa

 मंत्री  महोदय  कहते  हैं  कि  अनिर्णीत  आवेदन  पत्रों  की
 संख्या

 कम  हो
 गई  है  ।  उत्तर

 तो  बहुत  बढ़िया  ह  ford,  इसमें  नहीं  बताय  में  इस
 मामले

 में  ddl  महोदय  का

 सहयोग  चाहुंगा ।
 q  उत्तर

 की  सराहना  करता
 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  अनिणीत

 भावदन  पत्नों
 की

 संख्या  में  कमी  करने  के  लिय  उनकी
 नियुक्ति

 की  जानी  थी  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि
 a

 कितने  बकाया  आवेदन
 पत्रों  को

 कम  कर  सके
 ह

 |  aa  भी  कहा  गया  है  कि

 इस  सम्बन्ध  में  अन्य  उपाय  भी  किये  was)  वे  उपाय  क्या

 श्री  सुरन्द्र  पाल  सिंह  :
 में

 माननीय  सदस्य  के  साथ  यथासम्भव  |  माननीय

 सदस्य  बहुत
 से  प्रश्न  पूछे  प्रमुख  प्रश्न  पह  प्रतीत  होता  है  कि  इस

 कॉर्यालय  के
 कार्यकरण

 में  कैसे
 gars

 किया  जा  सकता है  तथा  क्या  सुधार  fea  गये  हैं  ।  मैं
 यहं

 बताना
 चाहता  हूं

 कि  जुलाई  में
 द जब  हमारा  दल  वहां  भेजा  गया  था  तो  उस  कार्यालय  में  10,000

 आवेदन
 aa  अनिर्णीत  पड़े  थे  ।  कुछ  उपचारात्मक  कार्यवाही  के

 पश्चात  तथा  नई  प्रक्रिया  आरम्भ  करने

 समय  अर्थात्‌ के  बाद  यह  संख्या  जुलाई  के  मनत  में  घट  कर  4,000  रह  गई
 उस  24

 अगस्त  तक  अहमदाबाद  स्थित  कार्यालय  में  केवल  1500  मामल  अनिर्णीत  हैं  ।  इस  बात  से

 स्पष्ट  ढोता  है  कि
 कुछ

 न  कुछ  तो  कायंवाही  की  ही  गई  है  जिससे  ag  कार्यालय  बहुत

 wan  ढंग  से  कार्य  कर  रहा  है  ।

 जहां  तक
 दल  का  सम्बन्ध  है  यह  वहां  गया  था  तथा  इस  कार्यालय  के  कार्य  की  जांच  के

 इसने  सिफारिशें  की  थीं  जितना  सम्बन्ध  अल्पकालिक  तथा  दीर्घकालिक  उपायों  स  है
 किस  प्रकार  प्राप्त  कि दिक  | wa  कि  प्रक्रिया  सम्बन्धी  संधार  अर्थात  आवेदन  घत्र  जायें  उनका

 L.  5  (74
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 किस  प्रकार  शीघ्र  निपटान  किया  जाये  ।  उन्होंने  कुछ  अतिरिक्त  कर्मचारियों  की  भी  सिफारिश

 की  जो  तदर्थ  आधार  पर  कार्य  कर  रहे  थे  ।  इसके  परिणामस्वरूप  वहां  कार्यकरण  में  काफी

 सुधार  हुआ है  ।  feafafa  उपायों
 के

 सम्बन्ध  में  उस  प्रतिवेदन  बहुत-सी  बातें  कही  गई  हैं

 जिनका  मैं  विस्तार  से  उल्लेख  नहीं  करना  चाहता  ।  किन्तु  मुख्य  सिफारिश  ae  है  कि  वहां  पर

 कार्यभार  में  वृद्धि  होने  पर  स्थाई  रूप  से  अतिरिक्त  कर्मचारी  रखे  जाये  ।  उन्होंने  यह  भी

 प्रस्ताव  किया  है  कि  उस  कार्यालय  में  कुछ  स्थाई  पद  बनाये  जाये  तथा  इस  प्रस्ताव  पर  सरकार

 विचार  कर  रही  है  ।

 पी०  जी०  मावलंकर  :  मेरा  दूसरा  प्रश्न  भ्रष्टचार  के  बार  में  कुछ  शिकायतों

 के  सम्बन्ध  में  है  ।  क्या  सरकार  का  ध्यान  उन  शिकायतों  की  ओर  दिलाया  गया  है  ?

 qa  लेने  के  लिये  श्रष्टाचार  का  सहारा  लिया  जाता  है  ।  पारपत्र  देने  में  जितनी  देर  की

 जाती  है  अधिकारियों  की  ओर  से  उतनी  ही  अधिक  घूल  की  मांग  होती  है  ।  क्या  यह  सच

 जहां  तक  दीर्घावधि  उपायों  सम्बन्ध  है  क्या  मंत्री  महोदतें  बतायेंगे  कि  वे  उपाय  क्या

 @  तथा  क्या  सरकार  ने  उन  उपायों  को  लागू  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  ।  मंत्री  महोदय

 उन  अधिकारियों  का  नाम  बताना  भी  भूल  गय  जो  अहमदाबाद  भेज  गये  थे  ।

 श्री  सुरेन्द्र  पाल  fae:  जेसा  कि  मेंने  कहा  है  यह  मामला  सरकार  के  विचाराधीन  at

 हम  इन  सिफारिशों  को  यथाशीघ्र  लागू  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।  कोई  समय  -  सीमा  बताना

 कठिन  है  |  जहां  तक  भ्रष्टाचार  का  सम्बन्ध  है  इस  बारे  में  कुछ  समाचारपत्रों  में  समाचार

 प्रकाशित  हुये  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  विशेषकर  हमें  कोई  शिकायतों  नहीं  हुई  हैं  ।  विदेश

 मंत्रालय  क  पास  ऐसी  कोई  शिकायतें  नहीं  भेजी  गई  इस  मंत्रालय  को  एक  शिकायत  मिली

 जिस  पर  किसी  के  हस्ताक्षर  नहीं  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  को  किसी  एसे  मामले  की

 कारी  है  तो  वह  हमें  वह  जानकारी  दे  सकते
 है

 ।

 श्री  पी०  Alo  मावलंकर  क्या  सरकार  स्वयं  कोई  ज़ांच  नहीं

 श्री  सुरेन्द्र  पाल  सिंह  :  हम  अवश्य  करेंगें  ।  हम  हरसम्भव  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 चार  का  मुख्य  कारण  विलम्ब  है  ।  पारपत्रों  के  जारी  व्यि  जाने  में  विलम्ब  का  उल्लेख

 किया  गया  है  किन्तु  श्रष्टाचार  का  कोई  विशिष्ट  मामला  नहीं  है  ।

 stave  कुमार  सांघी  :  महोदय  1!
 पारपत्र  पाना  उतना  ही  कठिन  हैं  जितना

 लाइसेंस  पाना  ॥  क्या  मंत्रालय  कोई  ऐसा  तरीका  निकालेगा  जिससे  आवेदक  को  ag

 पता  लग  जाये  कि  उसके  आवेदन  पर  कितने  दिन  पश्चात  कार्यवाही  आरम्भ  की  जाएगी
 ?

 कया  कोई  ऐसा  तरीका  निकाला  जा  सकता  है  जिसके  अन्तरगत  आवेदक  को  पत्न  डाल  कर  यह

 सूचित  किया  जा  सके  उसका  पारपत्र  कब  तक  तैयार  हो  जाएगा  ?  यदि  पार  पत्न  देने

 क  सम्बन्ध  में  कोई  कठिनाइयां  हूं  तो  उसे  उसकी  सूचना  दे  दी  जाये  तथा  इसके  लिये  कोई

 समय  निर्धारित  are  feat  जाय े॥

 सदस्य  की  इस  बात  से श्री  सुरन्द  पाल  सिंह  :  में  माननीय  सहमत  हूं  कि  पार  पत्र

 जारी  किय  जानें  में  बहुत  विलम्ब  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  आवेदक  को  कुछ  फारम  भरने

 पड़ते  हैं  तथा  उन  फारमों  में  कुछ  प्रविष्टियां  करनी  होती  हैं  इनको  परिपत्र  अधिकारी

 सत्यापित  करते  कुछ  अपने  फारमों  को  सही-सही  नहीं  भरत  जितके  कारण

 विलम्ब  हो  जाता  है  |

 श्री  प्रसन्न  भाई  महता  मंत्री  महोदय  ने  अभी  यह  बताया है  कि  सीनियर  अधिकारियों

 के  एक  दल  ने  अहमदाबाद  स्थित  कार्यालय  का
 निरीक्षण  किया  ar  उस  समय  वहां

 oy
 10,000  आवेदन  पत्रअनिर्णीत  पडे  पन  अब  केवल  1,500  आवेदन  पत्न  अनिर्णीत  पड़े
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 @  Gare  दा  FT
 al

 विलम्ब  नप  र में  जानना  इस
 असाध साधार  क्या ca  लोलियर

 अधिकारियों ~~

 अपने
 प्रतिबेदन  में

 इसका  उल्लेख  कियां  था  तथा
 10,

 000  आवेदन  पत्रों  |
 समय

 के  al  ho  a  किये  जाने  के  लिय  उत्तरदायी  afdarkat F क
 क

 विरुद्ध  क्या  का्यंवाही  की  गई

 श्री  सुरन्द्र  पाल
 fag

 :  आवेदन  पत्नों  की  संख्या  1970  और  1971  में  लगभग
 उतनी ह

 किन्तु  1972  में
 यहू  बढ़कर  18,000  हो  उस  समय  हमें  इस  मामले  पर  विचार

 द  ना  पड़ा  ।  कार्यभार  में
 अचानक  वृद्धि  हो  जाने  के  कारण  हम  तुरंत  ही  अतिरिकत

 र  ध्यान रियों  की  नियुक्ति न नहीं  कर  ami  इसी  लिये  काम  जमा  हो  गया  ।  अब  इसकी अ

 दिया  गया  है  तथा  बक  कर्मचारी  नियुक्त  कर  दिये  गये  है
 ।

 Percentage  Increare  in  Industrial  Workers  Wages  and  Cost  of  Living

 *551.  Shri  Jagannath .  Rao  Joshi :
 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee :

 Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state

 (a)  ‘‘the  percentage  increase  in  the  wages  of  industrial  workers  up  to  date”’  com  pared
 0  that  of  1961  and  the  percentage  increase  in  the  cost  of  living  during  this  period;  and

 (b)  the  special  steps  taken  by  Governmet to  ensure  that  the  industrial  worker  et

 ‘wages  Commensurate  with  the  cost  of  living?

 The  Deputy  Minister
 in  the  Ministry  Labour  (Shri  vind  Verma

 (a  A  statement  giving  the  required  information  is  laid  gn  the  table  of  the  House.

 (09)  Schemes  of  variable  dearness  allowance  which  are  in  force  in  almost  311  ।
 ™  industries  provide  for  periodical  increases  in  dearness  allowance,  depending  on  the

 है n  cre  3es  In  the  Consumer  Price  Index  Numbers.

 =  STATEMENT

 Percentage  increase  in  industrial  workers  wages  and  cost  of  living

 7 Year  थ  All  India  Con-  Index  number  Index  number
 a  sumer  Price  of  money  earn-  of  real  earn-

 dex  number  ing  (Base  Ings  ase  1961
 working  class  100)  100

 थ  shifted  to  eee  a  न  न  ee  ee  oe
 F

 —

 100)  Factory  ctory
 workers

 से

 ‘kers

 1962

 1963  106  _ 100 100  रामा  103

 1964  12!  114  94

 128 1965  132  97

 1966  146  139  95
 166 1967  15!  91

 1968  17!  160  94

 1969  169  170(R)  101

 1970  e  178  180  101

 1071  183  187 *  102*
 ri

 *Provisional.

 (R)=  Revised.
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 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :  Mr.  Speaker,  Sir,  hadthe  hon.  Minister  read  my
 question  carefully  he  would  have  known  that  had  asked  the  ‘‘percentage  incrcase  in  the

 wages  of  industrial  workers  upto  date  क  ७  ७  के
 bed  and  the  statement  laid  0.  Minister

 on  the  table  of  the  House  shows  fingers  upto  1971  only.  There  is  no  point  in  quoting
 the  figures  of  1971.  There is  a  great  rise  in  the  year  1972  to  1973.  Therefore  I  want  to
 know  the  latest  costof  living  index  number.  Whatis  the  realincome

 ०प्तेपडापंवं
 labour

 so  that  we  may  be  able  to  raise  supplementaries  ?:

 Shri  Bal  Govind  Verma  :  I  can  give  the  consumer  price  index  figures  but  the

 figures  about  money  earnings  and  real  earnings.are  not  available  with  me.  The  informaticn

 regarding  these  figures  is  sent  through  State  Governments  and  we  have  not  received  the
 information  as  yet.

 Price  consumer  index  is  given  below

 1972  चके  e  थक  श  चे  कके  चके  ®  202

 1973  चि  चि  e  चक  ्  ry  चि  e  e  थि  236

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  What  about  the  figures  of  year  1974  ?

 Shri  Bal  Govind  Verma  :  The  year  1974  is  running  Ican  give  you  monthwise
 figures.

 January  1974  264

 February  1974  267

 March  1974  275

 re  April  1974  283

 May  1974  294

 June  1974  e  301

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  When  the  figures  were  available  with  the  hen
 Minister  he  should  have  given  it  earlier  He  is  cheating  himself  as  well  as  others

 Cost  of  living  index  is  increasing  day  by  day  and  the  value  of  money  is  declining
 want  to  know  what  steps  the  Government  Istaking  to  ensure  that  the  real  inccme

 oflabour  is  not  affected  by  the  declining  money  value

 Shri  Bal  Govind  Verma  Variable  dearness  formula  is  applicable  to  most  of
 the  industrial  establishments  The  dearnessallowance  gets  t-occsed  with
 the  rise  in  cost  of  living  index  Itis  not  therefore  correct  to  say  that  they  are  at  any
 disadvantage

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  e क  In  view  of  the  fact  that  the  prices  are  rising
 and  the  real  income  is  declining how  far  it  is  reasonable  to  insist  on  compulsory  deposit.
 How  can  you  adjust  these  factors?

 Shri  Bal  Govind  Verma  The  hon.  member  should  have  put  this  question  to  the

 Finance  Ministry.  The  increase  in  production  results  in  prices.  The  circula-

 tion  ofmoney  has  increased  because  of  the  developmentthat  is  going  on  in  the  country
 Consequently  the  money  value  has  decresed.  The  Governmentistrying  to  reduce  the
 circulation  of  money  andthe  ordinance  which  has  been  referred  to  is  intended  to

 This  will  benefit  the  workers  most.  There  should  be  no  doubt  about secure  that  object.
 it  that  the  Government  this  step  for  their  bencfit  only

 श्री  बसन्त  als  :  क्या  जीवन  व्यय  सूचकांक  तेयार  करने  की  पद्धति  को  अर्थशास्त्रियों

 और  संबद्ध  प्राधिकारियों
 ने  भी  दोषपूर्ण  पाया  है

 और
 इस  विषय  पर  सदन  में  पहले  भी  चर्चा  हो  चुकी  है

 टोकरी में  पड़ी  चीजों के  वजन  तौलने  वाली  पद्धति  अब  हो  चुकी है  अतः  सूचकांक से

 हज कमं चा  वर्ग  के  जीवन
 निर्वाह  ब्यय  में  वास्तव  में  कितनी

 पता  नहीं  चलता  ।  जीवन  निर्वाह

 सम्बन्धी  पद्धति  से  तैयार  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  है

 waite  इस  पुरानी  rr  को  सही  अ  ara  ज  वार  करने  सहीसही पता  नहीं  लगता ।

 द्
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 श्री  बालगोविंद  वर्मा  :  उपभोक्ता  मूल्य  सुचकांक तैयार  करने  के  लिए  हम  वहीं  पद्धति
 अपनाते

 हैं  जो  अन्य  देशों  द्वारा  अपनाई जा  रही  ।  यह  पद्धति  कोई  हमारीਂ  अपनी  बनाई  नहीं  है  ।  सारे
 विश्व

 द्वारा  यह  पद्धति  अपनाई  जाती  है  ।  कभी  मूल्य  बढ़  जाते  हूँ और  कभी  कम  हो  जाते  हैँ  यही
 बात  कर्मचारियों

 के  मन  में  उत्तेजना  पदा  कर  रही  है  ।  उदाहरण  के  लिए  जनवरी-मार्च  से  मूल्यों
 में  गिरावट

 आनी  शुरू  हुई  ।

 श्री  बसम्त  as  :
 मैं  अन्तर्राष्ट्रीय  पद्धति  के  बारे  में  बात  नहीं

 कर
 मैं  केवल  यह  कह  रहा  हूं  कि  जो

 पद्धति  हमारे  देश  में  सूचकांक  तैयार  करने  के  लिए  अपनाई  जाती  है  वह  दोषपूर्ण है  इसलिए  सुचकांक  में

 बास्तव  में  कितनीਂ  वृद्धि  हुई  इसका  सही  सही  पता  नहीं  चलता  ।  क्या  आपको  इस  बात  की

 कारी है  ?

 श्री  बालंगोविद  वर्मा :  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  नहीं  ।  हम  वस्तुओं  के  मूल्य ऐसे
 केन्द्रों  से  प्राप्त  करते  हैं  जहां  कि  काफी  संख्या  में  award  रहते  हैं  ।

 मूल्य  संबंधी  आंकड़े  इकट्ठे  करने  के  लिए  हमने  सारे  देश  में  से  50
 केन्द्र  चुने  प्रत्येक  केन्द्र

 में  से  हमने  दो  ऐसी  दुकानें  चुनी  हैं  जिनसे  श्रमिक  आम  इस्तेमाल की  वस्तुएं  खरीदते  हैँ  ।  वस्तुओं को  हमने

 पांच  वर्गों  में  रखा  है  ।  एक  है  दूसरा  तम्बाकू  और  नशीली  इन्धन  भौर

 चौथा  पांचवा  कपड़ा  इत्यादि  और  छठा  विविध  वस्तुएँ  ।  यदि  आप  अनुमति  दें  तो  म

 are  विस्तार में  बताऊँ

 श्रीमती  पावंती  कृष्णन्‌
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  कलकत्ता  और  अहमदाबाद श्रम

 संघों  ने  इस  मामले  को  उठाया  है  और  इसकी  पुष्टि  भी  की  है  कि  जीवन  निर्वाह  व्यय  सुचकांक  तैयार

 करने  में  बेइमानी  की  गई  है  जिसके  उसके  अनुसार  महंगाई  भत्ता

 नहीं  मिल  सका  और  जीवन  निर्वाह  चकांक  के  पुनरीक्षण के  बाद  कर्मचारियों  को  पुराना

 नुकसान  पुरा  करने  हेतु  करोड़ौ  रुपय  दिए  गए
 ।

 मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  ऐसे  धोखे  के

 मामले  जो  अब  तक  होते  रहे  हें  उनकी  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  तथा

 बया  श्रम  मंत्रालय  ने  वित्त  मंत्रालय  से  इस  बारे  में  बातचीत की  हैं  ताकि  कर्मचारियों को  जो  कुछ  देय  हैं

 वह  मिलें और  वह  मुद्रास्फीति के  चक्कर  में  न  फंसे  ।

 श्री  बालगोविंद  वर्मा  ।  कुछ  श्रम  संघों  ने  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  के  पुनरीक्षण  की  मांग की  हैं  ।

 विशेषकर  मद्रास  से  श्री  उमानाथ  ने  एक  अनुरोध  प्रस्तुत  किया  है  ।  हमने इन  सभी  मामलों की  जांच  की

 है  और  हमारी  उनसे  सहमति  नहीं  हुई  ।

 श्रीमती  पावती  कृष्णन
 :

 ऐसे  धोखों  की  पुनरावत्ति  न  हो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?  पश्चिम

 बंग।ल  मं  कुछ  दिन  पहले  और  अहमदाबाद  में  तीन  या  चार  वर्ष  पूर्व  यही
 सब

 कुछ  हुआ
 |

 श्री  बालगोविन्द वर्मा  :  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  के  ब्यौरों  की  जांच  हेतु

 )

 उन्होंने  ज्ञोर  डाला  तो  हमने  समिति  नियुक्त  करने  की  अनुमति दे  दी  ।  उसके  बाद  समिति  स्वयं

 एक  समिति  नियुक्त की  थी  ।  वह  एक  समिति की  नियुक्ति  करना  चाहते  हम  उनसे  सहमत  नहीं  हुए
 ।

 सिफारिशों के  संबंध  में  निश्चित  नहीं  थी  और  उन्होंने  कहा  कि  काफी  आंकड़े  उन्हें  उपलब्ध  नहीं  हुए  ।  हालांकि

 बंगाल  सरकार  का  मामला उन्होंने  कुछ  सिफारिशें  की  लेकिन  वह  अपनाने  योग्य  नही  थीं
 ।

 यह

 हमें इस  बारे  में  कुछ  नहीं  करना  ।  उन्होंने  समिति की  नियुक्ति  की  है  और  वह्द  जो  चाहें  वह  कर  सकते  हैं

 लेकिन  हमें  उनको  सिफारिशें  अपनाने  योग्य नहीं  लगती  ।

 श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी
 :

 अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  उपभोक्ता  मूल्य

 निर्धारित  करने  में  वह  अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया  को  अपना  रहे  हैं  विकासशील  देशों  में  लोगों  के  वेतन  का  केवल

 15-20  प्रतिशत  ही  भोजन  पर  व्यय  होता  हैं  जबकि  हमारे  देश  में  कम  चारियों  के  वेतन  का
 70-80

 प्रतिशत  भाग  भोजन  पर  व्यय  होता  है
 ।

 कया  अंतर्राष्ट्रीय  प्रक्रिया  को  अपनाकर  देश  के  कर्मचारियों
 के  साथ

 9
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 घोर  अन्याय  नही  किया  जा  रहा
 ?

 क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उपभोक्ता  मूल्य

 निर्धारण  के  संबंध  में  सुधार  की  आवश्यकता  नहीं
 ?

 दूसरे,विवरण  से  हमें  ज्ञात  होता  है
 कि  1962  से  [८ 1971

 तक  1968-69  को  छोड़कर  उपभोक्ता  मूट  सूचकांक  में  वुधी  हुई  ।  कब  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में

 171 से  169  तक  कमी  हमे  अपने  अनुभव  से  ज्ञात  होता  है  कि  इन  वर्षों  में  से  एक  वर्ष  भी  रुपये

 के  मूल्य  में  वृद्धि  नहीं  हुई  ।
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  किन  कारणों  के  आधार  पर  आप  इस  निष्कर्ष  पर

 पहुंच ेकि  1968-1969  में  उपभोक्ता  मूल्य  सुचकांक  में  कमी  हुई  ।

 श्री  बालगोविन्द  वर्मा :  माननीय  सदस्य  ने  कुछ  प्रश्न
 किए  हू  ।

 उपभोक्ता  मुल्य  सूचकांक  तयार  करने

 के  संबंध  में  हम  चयूच् ७ र्री  तरह  से  अंतर्राष्ट्रीय  प्रक्रिया  अपना  रहे  हैँ
 |  प्रत्येक  देश  की  परिस्थितियाँ  भिन्न  भिन्न

 होती  है  |
 पश्चिमी  देशों  में  कुछ  और  हैँ  तो  हमारे  देश  में  कुछ  और  इस  बात  से  हम  भली  भांति  अवगत  ह

 कि  यहां के  लोग  अपने  वेतन  का  एक  बड़ा  भाग  खाने  पीने  की  वस्तूओं  पर  व्यय  करते  हूँ
 |

 हमारा  श्रम  ब्यूरो दर  एक  चीज  की  जांच  कर  रहा  हैं  और  हम  ऐसे  निष्कर्षो  पर  के  लिए  उपाय  कर  रह  उ  जो  लोगों को

 स्वीकाय  हों  माननीय  सदस्य  का  कहना  हैं  कि  कई  बार  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  से  उपभोक्ता  मूल्य

 सुचकांक  में  कमी  होने  लगती  हैं  ।  कुछ  उद्योगों  में  विशेषकर  जूट  आदि  के  उद्योगों  में  प्रक्रिया  यह  है  कि  त्रिमासिक

 मूल्य  सुचकांक  के  आधार  पर  महंगाई  भत्ता  दिया  जाता  है  ।

 शो  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  :  मेरा  यह  नही  था  ।  विवरण  से  ज्ञात  होता  है  कि  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक
 में  1962

 से
 1971

 के  दौरान  वृद्धि  हुई  केवल  1968-1969 को  छोड़कर  जबकि  सूचकांक  में  कमी  आई
 और  171 से  घटकर  169 हो  गया  ।

 यह  बात  हमारे  अनुभव  के  आधार  पर  सही  नहीं  है

 ।

 में  यह  जानना चाहता  हूं  आप  किन  कारणों  के  आधार  पर  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे

 श्री  बालगोविन्द  वर्मा
 :  हम  उपभोक्ता  मलय  सूचकांक  को  चके सदव  विद्यमान

 मूल्यों
 के  साथ  संबद्ध  करने

 की  कोशिश  कर  रह  है  ।  यदि  माननीय  संतुष्ठ  नहीं  तो  वह  मेरे  पास  मैं  उन्हें  समझा  दूंगा
 ।

 श्री  झा  आज्ञाद :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध है
 कि  उपभोक्ता

 मूल्य  सूचकांक  के  भांक्लन  संबंधी  feared}  को  स्वीकार  करने  के  समय  वह  अंतर्राष्ट्रीय  धरातल

 से  उतर  कर  अनने
 दस

 घरेलू  धरातल  पर  आएं  और  बताएं  कि  क्या  मूल्यू-वृद्धि  तथा  मुद्रा
 के  गिरते  हुए  मूल्यों  को

 ध्यान
 में  रखते  हुए  क्या  इन  विभिन्‍न  मानकों  को  परिवतित  करने

 की  आवश्यकता
 नहीं

 में  यह  भी  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  उच्चतम  न्यायालय  ने  उपभोक्ता

 मूल्य  सूचकांक  तैयार  करने  की  पद्धति  को  दोषपूर्ण  बताया  यदि  तो  सरकार  किस

 प्रकार  उच्चतम  न्पायालय  का  निर्णय  लागू  करेगी  तथा  विभिरन  वस्तुओं  के  शीषंक  ओर

 चने  गए  केन्द्रों  को  क से  परिवतन  किया  जाएगा  |

 श्री  बालगोविन्द  वर्मा  जहां  तक  उच्चतम  न्यायालय  के  fata  का  संबंध  है  शिमला  में

 श्रम  ब्यरो  इसकी  जांच  कर  रहा  है  ।

 श्री  भागवत  हा  आज्ञाद :  क्या  हमें  शिमला  इन्स्टीट्यूट  से  इसका  उत्तर  मिलेगा  ?  हम

 सरकार  से  जानना  चाहते  हैं  ।

 श्रम  मंत्री  रघुनाथ  Test)  केन्द्रों  के  की  प्रक्रिया  अत्यंत  जटिल  हैं  तथा

 faanta  प्रक्रिया  से  अलग  drat  बड़ा  कठिन  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  बाद  आपने  क्या

 किया  @
 +  ?

 aft  रंघनाथ॑ ष्  Tet: :  श्रम  ब्यूरो
 ox
 yu

 per = एना  नीकी  निकाय  और  वह  एक  नई  प्रक्रिया

 बनोंने  at  wet  करें  रहैं  हैं  और  उसकी  जांचे  भी  कर  रहे  हैं  ।
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 7  1896  (we)  मौखिक  उत्तर

 Shri  Madhu  Limaye  :  15  the  hon.  Minister  aware  that  11  years  before  there  was  a
 strike  on  account  of  the  concealment  of  true  index  figures,  for  the  reason  whereof  Lakar-
 wila  (1 21  nittee  wasa  छ  That  committee  had  increased the  allowance  by  Rs.  8.50.
 Does  the  hoa.  Minis  ter  know  that  the  expert  committee  that  was  appointed  11:  West
 Bengal  had  vecommended  increase  inthe  allowance  from  50  to  54rupees?  In  view  of  this

 will  the  Fon.  Minister  try  to  improve  the  all  India  price  index?

 Shri  Bal  Govind  Verma  :  Mr.  Speaker,  Sir,as  Ihave  already  stated  that  we
 were  not  in  favour  ofappointment  ofthat  committee  but  as  the  State  (0  -ernment  was
 insisting  on  the  appointment  of  committee  we  gave  our  consent.  Ican  quote  the  findings
 of  that  committee:  The  Committee  itself  has  stated  that  they  are  themselves  not  satisfi-
 ed  with  the  findings  because  they  did  not  get  the  full  data  and  itis  only  assess-
 ment.  Therefore,  we  cannot  say  anything  aboutit.  Itis  the  responsibility  of  the  West
 Bengal  Government.  They  may  do  whatever  they  deem  fit.

 Shri  Madhu  Limaye  When  various  Committees  and  Supreme  Court is  of  the
 view  thit  there  is  bungling  in.the  matter,  then  does-the  hon.  Minister  not  feel  it  necessary
 that  All  India  Price  Index  should  be  improved  ?

 श्री  बालगोविन्द  वर्मा  :  a  कहू  चुका  हुं  कि  हम  पहले  ही  मामले
 की

 जांच  कर  रहे  गे ह्

 थी  बतन्त  साठ  :  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  1966  में  विनिर्णय  दिया  था  और  मंत्री  महोदय
 इसकी  जांच  कर  रहे  हँ  ।

 Shri  Madhu  Limaye  :  If  Shri  Reddy  isnotfeeling  well, he  should  not  have  come  to
 the  House.  But  if  he  comes,  he  should  reply  to  the  questions.  My  straight  question  is
 whether  All  India  Price  Index  willbe  improved  ornot  ?  Please  reply  in
 Have  they  also  freezed

 price
 index  ?

 at  रघुनाथ  रडडी  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  विभिन्‍न  मजदूर  संघों  के  अध्यविदनों

 पर  उपभोक्ता  मूल्य  सुचकांक  के  मामले  की  जांच  करने  के  समिति  नियुक्त  की  ॥

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  मामले  की  जानकारी  है  ।  मैं  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  किए
 जाने  वाले  या  न  किए  जाने  वाले  निर्णय  के  स्वरूप  के  बारे  में  कोई  टिप्पणी  नहीं  करना

 ह ah  | ar

 e Shri  Madhu  Limaye  e  Ihave  simply  given  an  example  of  West  Bengal  Govern-
 mint.  My  question  is  whether

 Price
 Index  willbe  improved  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कने  दूसरा  अवसर  दिया  at  प्रश्न  के  लिए  म बहुत  समय  दे  चुका

 g

 Shri  Madhu  Limaye.:  Our  hon.  Minister  has.wasted  time.  My  question  is  straight
 Heis  an  inefficient  Minister  and  should  be  removed  immediately  (Interruptions)

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  विभाग  द्वारा  दोषपूर्ण  तथा  गड़बड़ जीवन  निर्वाह  लागत  सुचकांक

 बनाकर  महंगाई  भत्ते  में  कमी  की  गई  है  ।  यह  बात  महाराष्ट्र  में  तथा  सर्वोच्च  न्यायालय

 के  निर्णय  से  भी  साबित  हो  चुकी  है  ।  क्या  उन्हें  इस  बात  का  पता  है  कि  सरकारी

 विभागीय  उपकमों  तथा  गर  सरकारी  क्षेत्र  के  कर्मचारियों  के  महंगाई  भत्तों  में  गत  दस  वर्षों

 के  दौरान  600  से  700  करोड़  रुपये  की  कमी  की  गई  हैं  ?  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  कि  कई  राज्य  सरकारों  और  कुछ  श्रमिक  संघों  ने  यह  मामला  उठाया  है  ।  कया  सारे

 मामले  की  जांच  करने
 लिए  एक  समिति  स्थापित  की  जाएगी  जो  6  महीनों  के  अन्दर

 अपना  प्रतिवेदन  दे  दें  ?
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 Oral  Answers  Bhadra  7,  1896
 (Saka)

 3 ay  बालगोविन्द  बर्मा  :  ag  aa  है  वृद्धि  के  कारण
 वतनों  में  कमी  आई  हैं  ।

 हमें  इसका  पता  हैं  ।  इसी  जसा  कि  at  सदस्य  जानतें
 हमने  महंग।ई

 भत्ते
 =
 2 को  जीवन-निर्वाह  लागत  सुचकांक  a  जोड़  दिया  हैं  ।  जसे  ही  वतन  में  कमी  होती  महंगा

 भत्ता  तत्काल  बढ़  जातों  ह

 Production  in  Hindustan  Zinc  Ltd.,  Udaipur

 553-  Shri  Lalji  Bhai  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state

 (a)  whether  production  in  Hindustan  Zinc  Limited,  Udaipur,  Rajasthan  during  the
 years  1972-73  and  1973-74  was  below  the  estimated  target  of  production  ;  and

 (b)  ifso,  the  reasons  therefor  and  the  remedial  action  taken  and  being  taken  as  also

 proposed  to  be  taken  in  this  regard  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  मं  उप  मंत्री  सुखदेव  :  तथा  (@)
 अपेक्षित  जानकारी  एक  विवरण  aurea  पर  रखा  जाता  है  |

 विवरण

 हां  ।

 उत्पादन  तथा  लक्ष्यों  में  कमी  के  निम्नलिखित  कारण  थे  :--

 197287  3

 खानों  के  उत्पादन  में  कमी  wa  प्रथम  तो  1972  में  पानी  के  अभाव

 और  बाद  F  मार्च  1973  में  बिजली  सम्बन्धी  प्रतिबन्धों  के  कारण
 ge

 |  अयस्क  में  धातु
 की  मात्रा  कम  होने  सान्द्र-उत्पादन  भी  प्रभावित  हुआ  ।  बिजली  की  कमी  का

 प्रद्रावक  के  उत्पादन  पर  प्रभाव  पड़ा  ।  1973  में  गलन  भट्टी  पूरी  तरह
 ठप्प  हो

 गई  और  इसका  जस्ता-उत्पादन  पर  प्रभाव  पड़ा  ।  उन  क्षेत्रों  कि  उर्वरक  बचा ज  at
 जा  रहा  सुखा  पड़ने  के  फलस्वरूप  सुपर  फास्फेट  की  भाग  में  काफी  कमी  हा  गई  जिससे

 उसका  उत्पादन  भी  सीमित  कर  दिया  गया

 1973-74  i

 मई/अप्रेल,  1973  में  बिजली  सम्बन्धी  प्रतिबन्धों  के  कारण  खानों  तथा  परिष्करण  संयंत्रों  के

 उप्पादन  पर  भी  गम्भीर  प्रभाव  पड़ा  ।  (6  1973  से  20%  26,  फरवरी  से  33%,  तथा

 20  1973  स  जन  1973  तक  50%  बिजलींਂ  कटौती  की  गई  )  ।

 बिजली  सम्बन्धी  प्रतिबन्धों/बाधाओं  के  कारण
 जिंक-प्रद्वावक  लक्ष्प  के  अनुरूप  उत्पादन

 नहीं  किया  जा  सका  ।  वास्तव  में  बिजली  न  होने  के  कारण  अप्रैल  से  1973  तक  लगभगਂ

 महीने  संयंत्र  पुर्णतया  बन्द  ।

 सान्द्र  की  कमी  के  कारण  सीसा  प्रद्रावंक  के  उत्पादन  में  कमी

 डु

 और  सान्द्र  की  कमी

 रेल  परिवहन  में  रुकावट  तथा  बिजली  सम्बन्धी  बाधाओं/प्रतिबन्धों के
 कारण  हुई  ।

 Shri  Lalji  Bhai :  In  reply  to  my  question  regarding  short  fall  of
 production

 in  the

 year  1972-73  and  1973-  74.0
 it  was  stated  that  due  to  shortage  of  water,  restricticrs  on

 use  of  power  and  disruption  in  railway  traffic,  raw  material  could  not  be  made  ४1 ailable
 in  sufficient  quantity.

 -  One  phase  of  Devas  Dam  has  been  completed  and  supply  of  water
 can  be  made  in  case  second  phase is  completed.  I  would  like  to  know  whether  there  15  any

 proposal
 under  consideration  ofthe  Government  to  do  away  the  hinderancesso  that  adequate

 supply  of  raw  material  can  be  made.
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 29  1974

 Shri  Sukhdev  Prasad  :  While  replying  to  the  question,  I  have  already  statecihet
 there  are  hinderances  in  the  way  ofproduction.  In  1972-73  and  1973-74,  production in
 tne  smelter  was  affected  on  account  of  water  shortage,  power  shortage  and  in
 {oiling  op:rations  due  to  railway  strike.  These  were  the  reasons  which  affected  the

 production  of  smelter.  Now  position  of  power  supply  and  water  supply  has  improved
 and  there  is  no  railway  strike  also  and  therefore  we  hope  to  achieve  our  targe!  for
 the  year  1974-75.

 Shri  Lalji  Bhai  :  Sofar  as  the  question  of  raw  material  is  concerned,  Zinc  Unit
 is  bing  setup  at  Sawai  Madhopur  but  sufficient  raw  material  is  available  at  Udaipur
 and  transport  to  Sawai  Madhopur  will  result  in  expenditure  ofcrores  ofrupees  every  year.
 Will  it  not  be  proper  to  setup  unit  in  Udaipur  instead  of  Sawai  Madhopur  because

 there  riw  and  other  facilities  are  available.  May  I  know  whether  Government
 is  considering  the  matter  ?

 The  Minister  of  Steel  and  Mines  (Shri  K.  D.  Malviya)  :  There  is  controversy
 between  Udaipur  and  Sawai  Madhopur  and  Government  is  giving  serious  thought
 towards  muitter.  Icannot  give  ofthand  opinion.  We  want  dispute  to  besettled  in
 consultation  with  the  Chief  Minister  of  the  State.  Since  there  is  difference  cf  cpiricn
 between  people  onthe  matter,  we  want  to  take  such  step  which  may  help  enhance  the

 production.  We  will  have  to  ensure  availability  of  water,  power  and  other  commodities
 YA  aot  gone  through  the  propriety  of  big  smelter  at  Sawai  Madhopur.

 Shri  Krishna  Chandra  Pandey  :  The  hon.  Minister  has  stated  that  there  was
 shortfall  of  production  on  account  of  water  and  power  shortage.  What  steps  are

 being  :aken  to  ensure  the  availability  of  water  and  future  ?  Will  the:  Govern-
 ment  make  arrangement  for  the  supply  of  water  and  power  ?

 Shri  K.  D.  Malviya  :  Negotiations  are  taking  place  with  Rajasthan  Goverr.ment.
 We  ourselves  want  to  make  arrangements  for  power  supply  with  the  consultaticn  of
 that  Government  but  arrangements  regarding  water  supply  will  have  to  be  made  by
 the  State  Government.

 Shri  M.  C.  Daga  :  There  is  no  scarcity  of  water  nor  of  powerthere.  The  real
 is  of  mismanagement.  I  would  like  to  know  how  many  offices  have  been  tighten-

 ed  up  ani  42ld  responsible  allthese  years.  ॥ ह |  fact,the  managementis  at  fault.

 Shri  Sukhdev  Prasad  :  So  far  as  क  के

 अध्यक्ष  महोदय  ॥  माननीय  सदस्य  ने  कमंचारी  वंग॑  की  कार्य-अकुशलता  की  ओर  आपका

 इयान  दिलाया  है  ।  आप  कृपया  नोट  कर  लें

 हिन्दुस्तान  मशीन  द्ल्प  द्वारा  फिलामन्ट  लेम्प  का  बताया  जाना

 *
 554.  श्री  डॉ०  बी०

 श्री  सी०  क्क्०  जाफर  शरोफ  s e

 क्या  भारी  sett  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (a)  क्या  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  की  फिलामेंट  लैम्पों  का  उत्पादन  बड़े  Ta  पर  करने

 की  योजना  है  ;  और

 यदि  at,  तो  इस  योजना  और  उसके  लिए  दिये  गए  अपेक्षित  आशय-पत्र  की  मुख्य

 बातें  क्या  हं
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 भारी  उद्योग  मंत्रालय  म  उप  मंत्री  दलबौर  fag )  (4  )
 तथा

 कप्स  और  टन्गस्टन  के  तार  और  लैम्प  बनाने  की  मशोनों  के

 साथ  हैदराबाद  स्थित  अपने  एकक  में  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लिमिटेड  की  जी०एल०एस०

 लम्पों  और  feartet  का  उत्पादन  करने  की  योजनाएं  &  ।  छठ  व्षं  तक  32  मिलियन

 जी०एल०एस०  लेप्पों  का  उत्पादन  करने  का  कार्यक्रम  कम्पनी  को  आवश्यक  आशयपत्र  जारी

 कर  दिया  गया  है  ।  सरकार  दवारा  अभी  निवेश  संबंधी  निर्णय  लिया  जाना  है  ।

 श्री  डी०  बी०  चन्द्रगोडा  उत्पादन  योजनाएं  कब  क्रियान्वित  की  क्या

 देश  की  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  क्या  3  करोड़  20  लाख  जी०एल०एस०  लैम्पों  का  लक्ष्य

 पर्याप्त  होगा  और  क्या  बंगलोर  की  तरह  अन्य  स्थान  पर  कोई  एकक  खोलने  की  मंत्रालय

 की  योजना  है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  टी०  wo  :  कारखाने  का  शिलान्यास  इस  वर्ष  नवम्बर  में

 किया  जाएगा  और  उत्पादन  तीन  ag  की  अवधि  में  शुरू  होगा  ।  इस  परियोजना

 में  बह्ब  बनाने  के  लिए  सं  पंत्र  लगाए  जाएंगे  ।  लेकिन  साथ  3  करोड  20  लाख  बल्ब  भी  बनाए

 जाएंगे  ताकि  संप्रंत्र  बेचते  समय  हम  क्रेताओं  को  प्रौद्योगिकी  भी  उपलब्ध  करा  सकें  ।  अन्ततः

 शायद  प्रतिवर्ष  इन  संयंत्रों  के  माध्यम  से  श्रून्खलाएं  होंगीं  और  मैं  मानता  हुं  कि  छठी

 वर्षीय  योजना  की  पूरी  पूरी  अवश्यकताएं  वल्ब  बनाने  वाले  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  संयंत्र

 से  पुरी  की  जाएंगी  |

 att  डी०  ato  चन्द्रगौडा  :  बंगलौर  के  बारे  में  मंत्री  महोदय  ने  कुछ  नहीं  बताया  है  ।

 att  टी ०  ए०  पाई  बल्ब  सब  जगह  बचे  जाएंगे  |  इसमें  बंग्लौर  भी  शामिल है  ।

 श्री  डी०  बी०  :  मेरे  प्रश्न  के  अन्तिम  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  गथा  ।

 क्या  बंगलौर  में  निर्माण  एकक  बनाने  की  कोई  योजना  है  ?

 श्री  टी  ०  ए०  पाई  :  मशीनरी  के  उत्पादन  के  एक  अंग  के  रूप  में  हिन्द्स्तान  मशीन

 टूल्स  के  बल्बों  का  उत्पादन  केवल  हूँदराबाद  में  ही  होगा  ।  बंगलौर  का  कोई  भी  उद्यमी  मशीनरी

 को  खरीदकर  बंगलौर  में  अपना  अलग  कारखाना  लगा  सकता  हैं  ।

 श्री  डी०  ato  चर्द्रगौडा  :  क्या  फिलामेण्ट  लैम्पों  के  निर्यात  के  लिए  कोई  प्रयत्न  किए

 गए  हूँ  और  यदि  तो  इससे  कितनी  विदेशी  मृद्रा  मिलने  की  आशा  है  ?

 श्री  ठी०  ए०  पाई  :  इस  समय  देश  में  14  करोड़  बल्ब  बनते  हूं  और  पूंजीगत  वस्तुओं

 के  मिलने  के  नए  लग  कारखानों  द्वारा  साढ़े  सात  करोड़  बल्ब  और  बनाने  की

 आशा  है  ।  इस  प्रकार  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  शुरू  होने  के  शीघ्र  are  30  करोड़  बल्ब

 बनने  शुरू
 हो  जाएंगे  और  मेरे

 विचार
 में  निर्यात

 हेतु
 बल्ब  नहीं  बचेंगे  ।
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 लिखित  उत्तर 7  1896

 प्रदनों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 राज्यों  की  रोजगार  क्षमता  a  वद्धि

 552.  श्रो  रानन  सेन  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  वि

 क्या  सरकार  ने  कुछ  राज्यों  में  अपनी  रोजगार  क्षमता
 को

 बढ़ाया  है

 यदि  तो  at  1972,  वर्ष  1973  और  '14.
 में

 पश्चिम

 ,
 उत्तर  मैं

 ह  मध्य

 प्रदेश  तथा  आंध्र  प्रदेश  राज्यों  में  रोज़गार  की  प्रतिशतता  में  कितनी  afer  हुई  और

 इसी  अवधि  में  उपरोक्त  राज्यों  में  बेरोज़गारी  की  प्रतिशतता  कितनी  रही  है
 ?

 aa  मंत्री  रघुनाथ
 नाथ

 रेड्डी  सरकार  रोज़गार  अवसरों में  वृद्धि  करने
 क  लिए

 सभी  सम्भव
 करती

 आ
 रही  सामान्य  विकास  कार्यक्रमों  के

 .

 हाल
 ही

 के
 वर्षों  में  बहुत

 सी
 विशिष्ट  रोज़गार

 वर्धन  स्कीमें नैसे  )  ग्रामीण  रोज़गार  के  लिए  त्वारत

 शिक्षित  बेरोजगारों  के
 लिए

 विशेष  रोज़गार  कार्यक्रम  और

 पांच  लाख  रोज़गार  आरम्भ  की  हैं

 )  संबंधित  राज्यों  के  संगठित  क्षेत्र  में  रोज़गार  में  प्रतिशत  वृद्धि  संबंधी  सूचना

 एक  में  दी  गई  है  ।  [wate  में  रखा  गया ।  देखिये  संख्या  एल०  zo  8339/  74]  यह  रोज़गार

 कार्यालयों के  माध्यम  से  एकत्र  किए  हुए  आंकड़ों  पर  आधारित  है
 ।

 संबंधित  राज्यों  में  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  में  दर्ज
 उम्मीदवारों  संख्या

 संबंधी  सूचना  विवरण  दो  में  दी  गई  है  (Wate  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  so

 8339/74]

 fa  बोकारों  इस्पात  संयंत्र  का  विस्तार

 555.  श्रीमती  पावतों  कृष्णन  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंग कि

 क

 सरकार  ने  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  का  विस्तार  करने  का  facia  किया

 यदि
 तो

 इसके
 लिये  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  है  और  तत्सम्बन्धी  मुख्य

 बातें  क्या  और

 अन्य  किन  वर्तमान  इस्पात  संयंत्रों  का  विस्तार  किया  जाएगा  और  उनके  नाम  क्या  हूं
 !

 इस्पात  और  खान  मंत्री  क०  डी०  और  बोकारो  इस्पात  कारखाने

 के  17  लाख  टन  fers  के  प्रथम  चरण  के  क्रम  मं  इस  की  क्षमता  को  40  लाख  टन  पिण्ड तक  बढ़ाने

 का  फैसला  बहुत  पहल  अर्थात्‌  1974  में  लिया  गया  था  ।
 तदनुसार  यहू  काम  हाथ

 में
 लिया

 ।  अस्थायी गया  और  चौथी  योजनावधि  में  इस  विस्तार कार्य  पर  125  करोड़  रुपये  खर्चे  किये  गये  हैं

 तौर  पर  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  विस्तार  कार्य  पर  513  करोड़  रुपय  ऋ  Te

 परन्तु  हो  सकता  है  कि  मेटालार्जीकल  एण्ड
 इंजीनियारिंग  कन्सलटेंट

 fao  ara  विस्तृत
 प्रायोजना  प्रतिबेदन  को  पूरी  तरह  अद्यतन  करने  के  इस  राशि  में में  कुछ  परिवर्तन

 पड़ें  ।
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 Written  Answers  Bhadra  7,  1896  (Saka)

 बोकारों  इस्पात  कारखाने  के  40  लाख  टन  पिण्ड  के  विस्तार  के  लिए  समन्वित  निर्माण

 सूची  जिसे  पिछले  वर्ष  अन्तिम  रूप  दिया  गया  यह  परिकल्पना  की  गई  है  कि  निर्माण  कार्य
 तथा  उपकरण  लगाने  का  काम  1976  तक  पुरा  हो  जाएगा  और  1977  तक

 उत्पादन  होने  लगेगा  ।

 इस  कारखाने की  क्षमता  को  और  बढ़ाकर  47.  5  लाख  टन  पिण्ड  करने  का  फैसला  किया

 गया  है  ।  विस्तार  की  यह  दोनों  योजनाएं  सोवियत  रुस  के  सहयोग  तथा  सहायता  से  कार्यान्वित

 की  जा  रही

 भिलाई  इस्पात  कारखाने  की  वार्षिक  क्षमता  को  25  लाख  टन  इस्पात fars  से  बढ़ाकर  40

 लाख  टन  इस्पात  पिण्ड  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 खनिज  विकास

 556.  थ्रो  राम  प्रकादा  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  खनिज  विकास  के  लिये  राज्यों  को  कोई  सहायता  न  देने  का
 निर्णय  किया  और

 a
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ह

 f

 इस्पात  और  खान  मंत्री  कण  डी०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कर्नाटक  तट  पर  fat  Tiest  पेल्लेटाइजेदान  संयंत्र

 ैं  557.  शो  बी०  वो०  नायक :  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  कर्नाटक  तट  जहां  निर्यात  के  लिए  निम्न  ग्रेड  के  समद्रतटीय  अयस्क

 को
 उच्च  प्रेड  के  होस्पेट  अयस्क  में  मिश्रित  किया  जा  सकता  मिश्र  गुटिका  संयंत्र  चालू

 करन  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 seq  और  खान  मंत्री  कण  डी०  :  और  पैलेट  बनाने  के

 कारखाने  की  स्थापना  के  लिए  कर्नाटक  के  तटवर्ती  क्षत्रों  के  निम्न  ग्रेड  के  खजिनों  का  इस्तेमाल

 करन ेके  अलावा  कोई  अन्य  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 Requirement  of  Finished  Steel

 +558.  ShriM.C.  Daga:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state  :

 (a)  Idia’s  requirement  of finished  steel  and  the  quantity  being  produced  indigenously ;

 (b)  th>  quantum  of steel  India  had  to  import  during  1972-73  and  1973-74  and  the

 names  रज  the  countries  from  which  it  was  imported  and  the  foreign  exchange  India  had  to

 pay  for  it;  and

 (c)  the  time  by  which  the  country  is  expected  to  achieve  self-sufficiency  in  steel ?

 The  Minister  of  Steel  and  Mines  (Shri  | ९  D.  Malaviya)  :  (a)  to  (c)  The  total  de-

 mand  for  fia  51  56  steelin  1974-75  is  expected  to  be  about  7.2  million  tonnes  and  the  esti-

 mited  in  l't2a0as  ava  ilability  would  be  about  6  million  tonnes.  The  shortfall  between  the
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 demand  and  indigenous  availability  is  proposed  to  be  met  through  imports.  The  country-
 wise  import  of  iron  and  steel  during  1972-73  and  1973-74  (April-December)  is  furnished’
 inthe  statement  below

 Country-wise  import  of  Iron  and  Steel  during  1972-73  and  1973-74  (April-Decemter)

 1973-74
 Country  1972-73  April-

 December

 A—  Quantity  in  tonne;

 Belgium  56,492  50,976

 Czechoslovakia.  16,696  14,682

 France  20,669  12,906

 Federal  Republic  of  Germany  127,393  71,045.

 German  Democratic  Republic  10,474  9,351

 Japan  3:73:582  3:०5,  5588.

 Poland
 18,143.

 U.K.  e  2,67,061  85,050

 U.S.  A.  32,162  27;  765

 5.  R.  .  40,167  24,360

 Others
 2:50; 112

 एए  गए  गए  ना
 1,08,679

 TOTAL  12,37,083  7,28,695
 te

 B—  Value  (Rs.  in

 Belgium  कक  8,46,67  10,5434

 Czechoslovakia.  e  3,34,84  345,81

 France  4,84,71  4,12,76

 Federal  Republic  of  Germany  25,99,60  20,86,86

 German  Democratic  Republic  2,01,31  1,58,78

 Japan  62,76,93  64,45,63

 e Poland
 3,87,05

 U.K.  e  52,60,30  20,91,42

 U.S.A.  ह  7:12:99  5  >  78,2  2

 U.S.S.R.  a  ७  8,25,17  6,96,48

 Others
 i

 49,09,57  22,25,90

 ToTaL  220,10,64  164,83,25

 The  steel  development prc ०:  me  in  the  Fifth  Plan  has  been  drawn  upin  sucha  manner:
 asto  aim  atnearself-sufficien  with  regard  to  mild  steel  by  the  end  ofthe  Fifth  Pla  n
 "Fhere  would,  however,  be  surpluses  in  certain  categories  an  icitsin  certain  oth  ers,  which
 would  mean  that  impo  may  still  continue.

 d
 def
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 Written  Answers  August  29,  1974

 मेडिकल  कालेजों  द्वारों  छात्रों  से  प्रति  व्यक्ति  wa  या  दानरादि  का  लिया  जाना

 *  559.  ८. है  शंकरराव  सावन्त  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 aa  करेंगे  कि

 देश  में  किन-किन  मेडिकल  कालजों  द्वारा  छात्रों से  प्रति  व्यक्ति  फीस  या  दान

 लिया  जाता  है

 प्रत्येक  कालेज  में  यह  फीस  या  दान-राशि  कितनी  ली  जाती  और

 इस  अशोभनीय  परम्परा  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  प्रयास  किये  जा  रहे

 स्वास्थ्य
 और  परिवार  नियोजन  संत्री  कण  ()  प्रति

 व्यक्ति  फीस/दान  लेने

 वाले  प्राइवेट  मेडिकल  कालेजों  की  दो श्रेणियां  हैं  एक  वे  मेडिकल  कालेज  जिन  की  डिग्री  को

 भारतीय  चिकित्सा  द्वारा  दी  गई  हैਂ  और  दूसरे  जिन  की  डिग्री  को  इस  ी

 दवारा  अभी  मान्यता  नहीं
 दी  गई  है  4  पहली  श्रेणी  वाले  कालेज  इस  प्रकार  हैं  :--

 1.  ककातियाਂ  मेडिकल  वारंगल

 2.  रंगाराय  मेडिकल  काकीनादा

 3.  कस्तरबा  मेडिकल  मनीपाल

 4  मेडिकल

 5  Ho  एल०  एन०  मडिकल  बेलगांव

 6  ज०  Fo  एम०  मेडिकल  देवंनगिर

 7  एम०  जी०  एम०  मंडिकल  जमशेदपुर  |

 दूसरी  श्रेणी  वाले  कालज इस  प्रकार  हैं
 :--

 1.  नालंदा  मेडिकल  पटना

 2.  पाटलीपुत्र  मेडिकल  पटना

 3.  श्री  कृष्ण  मेडिकल  मुजफ्फरपुर

 4.  मगध  मेडिकल  गया

 5.  गुरु  गोविन्द
 सिंह  मेडिकल  फरीदकोट

 |

 प्रति  व्यक्ति
 फीस  अथवा  दान  की  राशि  एक  कालेज

 से  दूसरे  कालेंज में  काफी  भिन्न
 भिन्न  |  जो  सूचना  gat  पास  है  उसके  AF  5,000 ° रुपये

 ओर
 25,000

 रुपये
 के  बीच

 है
 ।

 विदेशी  छात्रों  से  अधिक  प्रति  व्यक्ति  फीस  वसूल  की  जाती
 है

 प्राइवेट  कालेजों  के  ्  संचालन  के  नियमन  सम्बन्धी  कानून  करने  के  प्रश्न  पर

 सक्रिय  रूप  a  विचार  किया  जा  रहा

 ares  a  चीन  की  नौसनिक  गतिविधियां

 क्या  विदश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि *  560.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया

 क्या  सरकार  का  ध्यान  अंग्रेजी  के  एक  दैनिक
 समाचार  पत्र

 में
 नेवल

 ज  इन  इण्डियन  ओशन  इन्क्रीज  महासागर
 में  चीन  की  ala fra  गतिविधि में

 ; शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार
 की  ओर  दिलाया  गया
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 7  भा न्य ्ह  1896  लिखित  उत्तर

 क्या  चीन  के  gata  और  qaeferat  हिन्द  महासागर  में  दिखाई देने  लगी

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 faast  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  हां
 ।

 सरकार  को  हिन्द  महासागर  में  चीनी  नौसैनिक  जहाजों  के  आवागमन  में  एसी
 किसी  वृद्धि  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  के  कनिष्ठ  डाक्टर  एसोसिएशन  महासंघ  प्रर्तुत  मांग  पत्र

 *  561.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  दिली
 के

 कनिष्ठ  डाक्टर  एसोसिएशन  महासंघ  द्वारा  हाल  ही
 में

 प्रस्तुत  किये
 गये  मांग  पत्र  पर  सरकार  ने  विचार  किया  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यावाही  की  गई  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  कर्ण
 :

 सा

 को  दिल्ली  का  ६६ डाक्टर  एसोसिएशन  के  फंडरशन  से  हाल  में  कोई  मांग  Ta  प्राप्त  नहीं  हुआ  है

 ~  as

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 as  fenat  बंघ  प्राइवट  लिमिटेड

 *  562.  श्री  कातिक  उरांव :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  ग्रांड  स्मिथी

 वस

 प्राइवेट  लिमिटेड  हिन्दुस्तान
 स्टील  कलकत्ता  से  नियमित

 रूप  से  लोहा  और  स्क्रेप  सामग्री  खरीदता  रहा  और

 (a)

 यदि  तो  उक्त  कम्पनी  दवारा

 न
 स्टील  कलकत्ता से  या  किसी

 इस्पात  संयंत्र  से  सीधे  लोहा
 और

 ea  तथा  अन्य  वस्तुओं  की  पहली
 बार  की  गई  खरीद

 के  बाद  उसे  की  गई  बिक्री  की  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  डी०  मालवीय  a

 1973
 की  अवधि  में  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  के  farnr cf SN

 कार्यालय
 ने

 कई  पार्थियों  से  कुल  मिलाकर
 50  हजार  टन  इनंगट  मोल्ड  स्क्रेप  के  लिए  आडर  बुक  किये  थे  ।  इन  पार्टियों

 में  ग्रेंड  वक्‍्सें  ०)  लि०  भी  एक  पार्टी  है
 ।

 उनके  लिए
 27,000

 टन  की  मात्रा  रखी
 गई  थी

 परन्तु
 1973

 तक  इस
 आडंर  पर  उन्हें  केवल  दहर

 गात  साई  किसा  बदी
 और  उसक  पश्चात

 और
 कोई  प्रेषण  नहीं  किये  गये  हैं  पिछल  5  वर्षों  में  स्टील  लि०

 क
 विक्रय  कार्यालय त द्वारा  केवल  इसी  पार्टी  को  चय स्क्रप  बेचा  गया

 हैं
 ।  इस

 अवधि
 से  पहले  की  अवधि

 क में  विक्रय  .  कार्यालय  fare  बिक्री  के  सम्बन्ध में  तथा  लि०  के  कारखानों  से  सीधी

 बिक्री  के  बारे  में  जानकारी  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।
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 wa  सागरों  के  सम्बन्ध  में  नौ  राष्ट्रों  की  योजना

 क
 563.0

 श्री  प्रसन्न  भाई  महता  :

 श्री  बी०  मायावन  :

 कया  विदंदा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीका  ने  भूभागी  सागरों
 के  संबंध

 में  नौ  राष्ट्रों  की  योजना  को  अस्वीकार  कर

 दिया है

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  भारत  ने  भी  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  किया  और

 क्या  सागर  संबंधी  सम्मेलन  ने  इस  बारे  में  कोई  समझौता  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  था
 ?

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सुरद्र  पाल  :  नहीं  ।.

 प्रश्न  नहीं  उठता

 नौ  राष्ट्रों  के  प्रस्तावकों  में  भारत  भी  एक  थ्
 ।

 नौ  राष्ट्रों  के  प्रस्ताव  के  अन्तर्गत  आने  वालें  विषयों  पर  अभी  तक  कोई  सहमत  प्रस्ताव

 नहीं  रखा  गया  है  हालाँकि  कई  प्रतिनिधिमंडलों  दवारा  इन  विषयों  पर
 अलग

 से
 प्रस्ताव  रखे  गये  हैं ।

 दुर्गापुर  मिश्र  इस्पात  संयंत्रों  में  स्टेनलेस
 इस्पात  चादरों

 का  उत्पादन

 *  564.  श्री  डी०  कठ  पंडा  :  कया  इस्पात  और  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  दुर्गापुर  मिश्र  इस्पात  संयंत्रों  में  उत्शदित  स्टेनलेस  स्टींल  की  कुछ  किस्म  की  चादरों

 क  मलय  और  वितरण  सम्यन्धी  नीति  के  बारे  में  अनिणंय  की  स्थिति  के  परिणामस्वरूप  उत्पादन

 म
 ~

 कंमी  हुई  है  और  उपभोक्ताओं  को  गत  नौ  महीनों  से  इस  माल  की  उपलब्धता  अनिश्चित  हो

 गई

 यदि  तोइसके  क्या  कारण  हूं  और  इस  समस्या  के  समाधान  के
 लिये

 कया  कार्यवाही

 की  जा  रही  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  में  क्‌ण०  डी०  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के  श्रमिकों  की  ओर  सुझाव

 *  565.  शो  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने
 की  कुपा  करेंगे  कि

 ( Hh  क्या  दुर्गापुर  इस्यात  संयंत्र  क  श्रमिकों  के  कुछ  नेता  प्रधान  मंत्री  से  मिल ेथे  और  मंत्रालय

 के  लिये  चिन्ता  का  विषय  बने  हुए  उक्त  कारखानें  के  उत्पादन  में  सुधार  करने  के  बारे  में  अपने

 सुझाव  दिये  थे  ;

 (a)  यंदिं  तो  मज़दूर  नेताओं  ने  कारखाने  के  प्रबन्ध  में  3  स्तर  वाली  प्रशसनिक

 ब्यवस्था  में  परिवर्तन  करने  की  मांग  की  और

 यदि  तो  HIATT  प्रतिनिधियों  द  वारा  दिये  गये  सुझावों  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  जिनसे

 भन्तसंघीय  और  एक  ही  संघ  के  अन्दर  प्रतिवंद्द्धिता  समाप्त  की  जा  सके  और  कारखाने  का  उत्पादन

 बढ़ाया  जा  सके  एवं  इनके  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 इस्पात  और  खान  मंत्री  के०  डॉ०
 :  (4)  से  (7)  इंडियन

 नेशनल  ट्रेड

 यूनियन  कॉंग्रेस  बो  महू-सचिव  श्री  रामनाथन  5  1974,  को  प्रधान  मंत्री  से  मिले

 थे  बातचीत  के  दौरान  उन्होंने  सामान्य  रूप  से  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  की  समस्याओं  के  बारे
 ~

 में  बताया  था  ।  उन्होंने  लिखित  रूप  में  कोई  सुझाव  नहीं  दिये

 Transport  Facility  to  Doctors  for  attending  to  emergency  cases

 Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  be  pleased  to  state

 (a)  whether  means  of  transport  are  not  available  to  doctors  in  many  rural  hospitals
 for  attending  to  emergency  cases  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  whether  Government  have  a  concrete  scheme  for  this?

 The  Minister  of  Health  and  Family  Planning  (Dr.  Karan  Singh)  :  (a)  to  (e)
 Vehicles  have  been  supplied  to  most  ofthe  ‘Primary  Health  Centres  in  the  country,  either

 by  way  of  UNICEF  assistance  or  under  the  Family  Planning  Programme.  As  soon  as  the

 remaining  centres  fulfil  the  criteria  laid  down  by  the  UNICEF,  they  will  become  eligible
 for  supply  of  vehicles.

 इण्डियन  आपरन  एण्ड  cai  कम्पनी  में  कथित  अनियमित  arg  और  त्रुटियां

 567.  श्री  भगतराभ  राजाराम  मनहर
 थ्री  यमुना  मण्डल

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यहं  बताने  की  ant  वारेंगे  fa:

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  में  कथित  अनियमितताओं

 मौरतटियों  के  बारे  में  शिकायतों  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  gi,  तो  उन  पर  कमा  कार्यवाही  गई  है  ?.

 इस्पात  और  खान  मंत्री  के०  डी०
 हां

 |

 इस  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 भारी  इंजीनियरिंग  zt

 *568.  श्री  एन०  ई्०  होरों  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  gut  करेंगे  किं  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  का प्रयास  कर  रही  है  कि  रचि  स्थित  भारी

 eaftfrafet  निगम  चालू  वित्तीय  ay  के  दौरान  घाटा  न  होने  की  स्थिति  में  are

 यदि  तो  प्रत्येक  मास  का  ey  क्या  है  ताकि  कार्य-निष्पादन  का  सही  मूत्यांकन

 हो  सके ?

 ore UR  )
 .

 भारी  उद्योग  मंत्री
 टी०  ए०

 एक  विवरण  सभापटल  पर  रखा  जाता  पप्रयालय
 में  रखा  गया

 देखिये  संब्य

 3  Aa!  41.0
 Who  दी ०  5

 ह  1
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 भारत  और  sosla  दिया  के  बीच  सांस्कृतिक  आदान  प्रदान  कबार  में  विचार  fans

 3880.  श्री Tq!  लिमये  :  क्या  faza  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  और  इंडोनेशिया  की  सरकारों  के  बीच  दोनों  देशों के  बीच  सांस्कृतिक  ated

 प्रदान  के  बारे  में  हाल  ही  में  कोई  विचार-विमर्श  हुआ  और

 afe  तो  वर्ष  1974-75  के  लिये  इस  सम्बन्ध  में  क्या  ठोस  कार्यक्रम  तैयार  किये

 गये  हू ँ?

 faaa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पाल  :  और  हां  ।  अगस्त

 19748  शुरू  में  जो  पांचवीं  भारत-इण्डोनेशिया  वार्षिक  दिवपक्षीय  वार्ता  हुई  उसमें  सांस्छतिक

 आदान-प्रदान  को  बढ़ावा  देने  के  कई  सुझावों  पर  विचार  हुआ  ।  इण्डोनेशिया  पक्ष  का  कथन  था

 कि  जहां  तक  उनका  सम्बन्ध  वे  वार्षिक  कार्यक्रम  के  आधार  पर  नहीं  बल्कि  ठोस  कार्य  क्रम
 के  अनुसार  कार्य  करते  है ंI

 fam  योग्य  इस्पात  क  उत्पादत  में  कमी

 3881.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृष  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1973-74  से  बिक्री  योग्य  इस्थत  के  उत्पादन  में  कमी  हुई

 यदि  तो  इसक  क्या  कारण

 क्याइस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  प्रयास  कर  रही  और

 यदि  तो  arate  रुपरेखा  क्या

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  ga-yait  सुबोध  gaat)  :  gt  वर्ष  1973-

 74  में  पांच  मुख्य  इस्पात  कारखानों  का  विक्रेय  इस्पात  का  कुल  उत्पादन  वर्ष  1972-73  के  47.93

 लाख  टन  क  मुकाबिले  में  43.  53  लाख  टन  था
 1

 वर्ष  1973-74 में
 निम्नलिखित  कारणों  से  उत्पादन  प्रतिकूल  प्रभाव

 (1)  बिजली  में  भारी  कटौती  और  बिजली  की  सप्लाई  में  रुकावट  आने  के  कारण  विशेष

 रुप  से  अप्रैल  से  1973  के  मध्य  की  अवधि  में  इन  कारणों  से  मिलाई  को  छोड़कर  सभी

 इस्पात  कारखानों  के  उत्पदन  पर  सीधा  प्रभाव  पड़ा ।

 (2)  इस  अवधि  में  कोयलें  की  अपर्याप्त  उपलब्धि  जो  बिजली  की  कटौती  और  बिजली

 को  सप्लाई  में  रुकावट  आने  के  कारण  ही  समस्त  झरिया  कोयला  क्षेत्र  पर  प्रभाव  डाला  Ary ry

 इसके  कारण  कोयला  शोधनशालाओं  और  कोयला  खानों  के  परिचालन  में  कमी  करनी  पड़ी  जिसका

 सभी  इस्पात  कारखानों  के  उत्पादन  पर  प्रभाव  पड़ा  ।

 रने (3)  1973  और  फिर  1973  के  अन्त  में  धीमी  गति  से  काम  करने

 और  रेलवे  से  दक्षिण-पुर्वी  और  पूवी  रेलवे  में
 श्रमिक  अशान्ति  के  कारण  कोयले  तथा

 gat  कच्चे  माल  तथा  तैयार  इस्गत  की  ढुलाई  पर  प्रभाव  पड़ा  और  कच्चे  माल  की  निंम्नतम

 आवक  को  देखते  हुए  उत्पादन  में  भारी  कटौती  करनी  आवश्यक
 गई

 ।

 ay  1974-75  के  उत्पादन  थघ  1973-74  की  तुलना  में  अधिक और

 जो
 faaat,  असत्य  आवश्यक  आदानों  और  रल॑  यातायात  की  आबश्यकताओं  तथा  सम्भाव्य

 कर  सभी  सम्बन्धित  अभिकरणों  से  परामशे  करके  निर्धारित
 आपूर्ति  और  उपलब्धि  का  अनुमान

 कि  एं  गए  हैं  ।  इन  अभिकरणों  के  साथ  स  arqa  बनाए  जा  रहा  है  ताकि  इनकी

 लागों  की  आपूर्ति  अबवा  उपलब्धि  में  कमी  के  कारण  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  न  पड़े  ।
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 7  1896  लिखित  उत्तर

 कोयला  खनन  के  लिए  जापानी  फर्मे  को  aaa  द  ना

 3882.  श्री  डी०  डी०  दसादे  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  एक  जापानी  फर्म  की  उत्पादन की  नई  प्रौद्योगिकी का  इस्तेमाल  करत

 हुए  उड़ीसा  में  तल्यर  नामक  स्थान  पर  कोयला  खनन  की  अनुमति  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  कया

 क्या  इसी  तरह  की  प्रौद्योगिकी  अन्य  कोयला  खानों  में  भी  की  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  समस्त  भारत  में  प्रयोग  करने  हेतु  इस  प्रौद्योगिकी

 को  खरीदने  का  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  gq-Aat  qaaq  WaTg)  नहीं  ।

 से  प्रश्न नहीं  उठता  ।

 पाकिस्तान  द्वारा  हिन्द  महासागर  में  बड़ी  शक्तियों  की  सपस्थिति  की  मांग

 3883.  श्री  वनमाली  पटनायक  :  क्या  faqs  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क

 par  वालि  ए

 द  रय

 oe

 क

 fees  te  टग

 के

 स्प  में  हिए में  बड़ी  शक्तियों  की  उपस्थिति की  मांग  कर  रही  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 feast  मंत्रालय  में  ted  मंत्री  At  पाल  fag)  सरकार  पाकिस्तान  के

 सरकारी  प्रवक्ता  के  इस  आशय  के  वक्तव्य  पर  प्रैस

 fm)  बद  याद
 की

 करई  te  याण  के
 उ

 seers  होगी
 न्यय

 fe
 महासागर  को  शांति  का  क्षेत्र  घोषित  किया  गया  जिस  पर  भारत  और  अधिकांश  तटवर्ती  राष्ट्रों

 ने  स्वीकृति दी

 रक्षा  सेवाओं  के  लिए  सड़कों  तथा  हवाई  को  मिर्माण  करने  के  लिए  ठक

 3884.  श्री  aferare  fag  सलिक

 श्री  वीरन्द्र  fag  राव

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वे  कौन-कौन से  ठेकदार  हैं  जिन्हें
 1971  हूंह  1974

 की  अवधि  में
 10

 लाख
 सड़कीं  तथा  हवाई  अड्डों रुपए  से  अधिक  ठेक  सरकार  दवारा  रक्षा  सेवाओं  के

 का  निर्माण  करने  के  लिए  दिय  गये
 ~

 प्रत्येक  मामले  में  कितनी  धनराशि  अन्तंगस्त  और

 पया  प्रत्येक  मामले  में  निर्माण  ard  समय  पर  पुरा  हुआ  है  और  यदि  तो  इसक

 क्या  कारण  हैं
 ?

 मंत्री
 जगजीवन  (#)  से  aaa  एकत्र  की  जा  रही  है

 सदन के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 Written  Answers  Bhadra  7,  1896  (Saka)

 लियों  वेक्सिन  का  उत्पादन

 थ्री  एस०
 Yo  मुख्गनन्तम :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 नया  बंदरों  का  आयात  करने  क॑  लिये  धनराशि  की  कमी  से  पोलियो  वैक्सीन

 क

 उत्पादन
 न

 काफी  कमी  हुई

 मद
 क

 का

 पिता  कस
 न

 है  मर  a  स्वसा  को  हन  क्

 े

 ति
 कया  कार्यवाही की  जा

 रही

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन
 मंत्रालय  में

 उप-मंत्री  go  mo  fren) :  जी

 यह  कमी  खास  कर  ?  समय  समय  पर  चली  जाने  आदि  के

 कारण  |

 लगे
 संयंत्रों  के  हिसाब  से  त्रिवैक्सीन  की  प्रतिवर्ष  12.50  लाख  मात्राएं  तैयार हो

 सकती  हैं  जब  कि  1972-73  और  1973-74  में  क्रमण  और  19,350

 मात्राएं तैयार  हुई

 उत्पादन  में  कमी  के  कारण  जनन  और  उन्हें  दर  करने  के  लिए  अध्ययन  किय  जा  रहे  हैं  |

 पांचवीं
 योजनाधधि  मे  इस्पात  चर्रपादन  लक्ष्य

 3886.  श्रो
 एस०  ए०  RSrltedh

 :
 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि

 पांचवी  योजनावधि  में  इस्पात  के  उत्पादन  का  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  हैं  और  इस  लक्ष्य

 की  sift  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा:रही  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  staat
 सुबोध  :

 पांचवीं  पंचवर्षीय
 में

 gene

 गया
 च्

 fanta  कार्यक्रम  इस  ढंग
 घरेलू  मांग  को  पूरा  करने

 क
 लिए

 1978-79  तक  एक  करोड़  टन  विक्रेय  साधारण  इस्पात  उपलब्ध  हो  सकेगा ।

 सर्वह्ञोमुखी  इस्पात  कारखानों  की  कुल  वार्षिक  क्षमता
 89

 लाख
 टन  इस्पात

 पिण्ड की  है
 जो  65  लाख  टन  तयार  इस्पात  के  समतुल्य है  ।  1978-79  तक  बढ़ी  मांग

 गमे  करने  के  लिए  भिलाई  इस्पात  कारखाने  वर्तमान  क्षमता  को  25  लाख  टन

 पिण्ड  से  बढ़ाकर  लगभग  40  लाख  टन  पिण्ड  करने  तथा  बोकारो  इस्पात  कारखाने  क

 दिस्तार  कार्य  जारी  रखकर  इसकी  क्षमता  कों  47.5  लाख  टन  पिण्ड  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 इस  प्रकार
 62.  5

 लाख  टन  पिण्ड  की  अतिरिक्त  क्षमता  जो
 54

 लाख  टन  इस्पात
 के

 बराबर

 उपलब्ध  हो  जायेगी
 ।

 विस्तार  योजनाओं
 के

 अन्तर्गत  भिलाई  और  बोकारो  में  उत्पादन  आरम्भ

 हो  जाने
 क

 तथा  अन्य  सर्वतोमुखी  कारखानों  में  क्षमता  के  उपयोग  की  सम्भावनाओं  को
 saa  में  रखते  हुए  यह  अनुमान  लगाया  है  कि  वर्ष

 1978-79  तक
 सर्वतोमुखी  इस्पात  कारखानों

 से  लगभग
 88

 लाख  टन  तैयार  इस्पात  उपलेब्ध  होगा
 ।

 पांचवी  योजनावधि  के  अन्त  तक

 खाप  भट्टी  इकाइयों  से  कम  से  10.0  लाख  टन  की  छड़ों  और  गोल  छड़ों  के  उत्पादन
 की

 सम्भावना है  ।  इस  प्रकार  वर्ष  1978-79 के  अन्त  तक  साधारण  इस्पात  की  कुल  देशीय  उपलब्धि

 लगभग  98  लाख  टन  हो  जायेगी  अनुमानित  घरेलू  मांग  की  लगभग  पूर्ति  हो  जायेगी  ।

 इस्पात  aant  के  लिए  पुर्जों  का  आयात

 3887.  श्री  कृष्ण  चन्  :  कया  इस्पात  भौर  खान  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  इस्पात
 क  भाषश्यक oat  का  आयात  कर  रहा
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 29  1974  लिखित  उत्तर

 चि

 क्या
 यदि  तो  1970-71,  1971-72  और  1  Jie  के  वर्षों  में  इनकी  प्रतिशतता

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  हां  ।

 जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी
 ?

 ईरान  के  साय  संबंध  सुवारने  के  लिए  अनुवर्ती  कार्य  rat

 3888.  श्री  मय  fang :  क्या  fade  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  तथा  विदेश  मंत्री  दवारा  ईरान  की  यात्रा  करने  के  बाद  उनके साथ

 संबंध  सुधारने  की  दृष्टि  से  कोई  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 विदश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  gta  पाल  fag) :  हा

 विचाराधीन  मुख्य  प्रस्तावों  का  संबंध  इन  विषयों  से  भारत  में  लोहे  की  खानों
 का

 विकास  और  विद्युत  तथा  पत्तन  सुविधाओं  सहित  पेलेटाइजेशन  संयंत्र  की  ईरान
 को  निर्यात के  भारत  में  एलुमिना  की  संयुक्त  भारत-ईरान

 जहाजरानी सेवा  की  स्थापना और  ईरान  को  निर्यात  करने  के  लिए  भारत  की  औद्योगिक

 क्षमताओं  का  विकास  |  एलुमिना  परियोजना  के  बारे  में  ईरान के  प्राधिकारियों के  साथ  प्राथमिक

 बातचीत  जुलाई  में  हुई  है  और  इस  परियोजना  के  बारे  में  तथा  लौह-खनिज
 क्षमता में  वुद्धि  तथा  संयुक्त  जहाजरानी  सेवा के  बारे  में  आगे  बातचीत  शीघ्र  करने  का  विचार है  ।

 ईरानी  प्राधिकारियों  ने  पशु  चाय  एवं  मत्स्य-पालनविशेषज्ञों

 की  भर्ती  के  लिए  अनुरोध  किया  है  जिस  पर  कार्यवाही  की  जा  रही  है  प्रदर्शन  एवं  प्रशिक्षण  के
 लिए  यंत्रीकृत  दस  नावें  और  चालक-दल ईरान  भेजा  गया  है  CH  दीघंवधि च... ह»

 व्यापार  समझौते  पर

 बातचीत  चल  रही  है  और  विभिन्न  जिनसों  एवं  तैयार  माल  के  भैिर्यात  के  लिए  वाणिज्यिक  अनुबंधों

 पर  विचार-विमशे चल  रहा

 fat  के  मल्यों  में  वद्ध

 3889.  शी  मघ  लिमय

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पोडय

 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  we  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार ने  ट्रेक्टर  के  विक्रय  मलय में  वद्धि  करने  का  निणंय  किया  है

 aa  वृद्धि  कितनी  होगी

 क्या  इस  संबंध में  खाद्य तथा  कृषि  मंत्रालय से  परामशं  किया  गया  और

 उक्तवृद्धि  की  स्वीकृति  देने  के  क्या  कारण  है
 ?

 भारी  sare  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर
 :  और

 दिनांक  10-6-74  से

 ट्रैक्टर  निर्माताओं  की  ट्रैक्टरो ंके
 ब्रिक्री  मूल्य  में  प्रति  ट्रैक्टर  1515  रुपये

 से
 8110

 रुपये
 की

 वृद्धि  की  अनुमति  दे
 दी

 गई  है
 ।

 नही ं।

 (@)  इस  Aq  वृद्धि
 की  अनुमति  कच्चे

 माल
 के  eat  पुर्जो और

 ऊपरी  व्यय
 में  हुई  वृद्धि  के

 कारण  दी  गई  हैं  ।
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 Written  Answers  August  29,  1974

 अमरीका  क  मंत्री  हारा  भारत  के  दौरे  का  स्यगित  किया  जाना

 3890.  श्री  मथ च्च्  लिमये  :

 थी  डी०  पो०  जदेजा

 att  नेकारिया  ॥

 क्या  विददा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीका  सरकार  के  कहने  पर  अमरीका के  विदेश  मंत्री  द्वारा  दौरा  स्थगित  कर

 दिया  गया

 क्या  इसका  राजस्थान  में  किय  गये  परमाणु  विस्फोट के  साथ  कोई
 सम्बन्ध

 (7)  यदि  तो  इसके  कारण हँ  ;  atc

 उनका  यह  दौरा  अब  कब  होगा ?

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सुरख  पाल  :  से  अमरीका  के  विदेश

 मंत्री  की  भारत  यात्रा  में  विलम्ब  का  भारत  के  शान्तिमय  परमाण  परीक्षण से  कोई
 सम्बन्ध  नहीं

 है  i  विलम्ब  का  कारण हैं  उनका  पश्चिम  एशिया  में  व्यस्त  रहना  तथा  अमरीका  की  आन्तरिक  घटनाएं

 निकट  भविष्य  में  होने  वाली है  उसकी  ठीक-ठीक  तारीख  परस्पर  परामशं  के

 बाद  घोषित  की  जाएगी  ।

 कोयला  खान  प्राधिकरण  क

 3891.  श्री  सोहमम्द  इस्माइल  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंती  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्यां

 कोयला  उद्योग में  समानता  लाने  के  लिए  कोयला  खान  प्राधिकरण  के  मजूरी  के  अन्तर्गत

 आने  पर  यहां  के  कमंचारियों  को  वहीं  लाभ  प्रदान  किये  जायेंगे  जो  राष्ट्रीय  कोयला  विकास

 निगम  के  कमंचारियों  को  दिये  जा  रहे

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (  श्री  सुखदेव
 :  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम

 के
 कोयला  खान  मजदूरों  मजदूरो  ate  को  स्वीकृत  अनुशंसाओं  के  अन्तगंत  प्राप्त  लाभों

 को  कोयला खान  प्राधिकरण के  कामगारों  को  पहले  ही  सुलभ  करा  दिया  गया है
 |

 हिन्दुस्तान  स्टील  arcane  ard  लिमिटेड  के  श्रमिकों  द्वारा  हड़ताल

 3892.  शी  मोहम्मद  इस्माइल  :
 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 a  क्या  हिन्दुस्तान  स्टील  fo %
 लगभग  11,000.

 श्रमिकों ने  25

 1974  को  हड़ताल  की

 दन  श्रमिकों  की  मांगें  क्या  और

 श्रमिकोंकी  ara  को  पुरा  करने  के  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की
 गई  हैं

 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सबोध
 :

 हां
 ।  हिन्दुस्तान  स्टील

 ज  HANA  लि०  के  कुल  12,500  विभागीय  बिहाड़ी  मजदूरों में  से
 TAT  11,000  मजदूरों

 ने  प्रबन्धकों  द्वारा  अपनी  wit  मनवाने  के  25  1974  से  की  थी  |  यह  हड़ताल

 6  1974 को  समाप्त  करदी
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 7  1896
 (a)

 लिखित  उत्तर

 मजदूरों  की  मुख्य  मांगे  निम्नलिखित  थी

 (1)  उन्हें  आवश्यकता पर  आधारित  न्यूनतम  मजदूरी  दी  उन्हें  मासिक  आधार  पर
 वेतन  महूंगगई  भत्ता  दिया  जाय  ओर  निर्वाह  छुट्टी तथा  चिकित्सा  सुविधाए
 आदि  दी  जाएं  |

 (2)  विभिन्न  ग्रडों  में  पदोन्नति  के  लिए  पर्याप्त  अवसर  दिए  जाए

 प्रबन्धकों  ने  फैसला  किया है  कि  उन  सभी  मजदूरों  को  जिन्होंने  2  साल  तक

 काम  किया है
 मासिक  आधार  पर  वेतन  feat  इससे  उन्हें  ग्रेड

 के  हिसाब  से
 वेतनमान

 के  अनुसार  वेतन  महंगाई  भविष्य  निधि  का  छुट्टी  और  चिकित्सा

 सुविधाएं  मिलेंगी  ।

 आन्प्र  wan  मं  विस्फोटक  संयंत्र

 3893.  श्री  अरविन्द  VAo  पटल  :

 श्री  डी०  पी०  जदेजा  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  में  सरकारी  क्षत्र में  एक  ead  विस्फोटक  संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई

 प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  संयंत्र  को  वार्षिक  उत्पादन  क्षमता  तथा  अनुमानित  लागत  क्या  और

 यह  संयंत्र  कब  तक  स्थापित  fat  जायेगा ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  :  जी  आंध्र  प्रदेश  में

 गुंडम  नामक  स्थान  पर  एक  तरल  विस्फोटक  कारखाना  लगाने  का  एक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन है

 प्रस्तावित  कारखाने  की  वार्षिक  क्षमता  15,000 टन  होगी ।  कारखाने  की  पूंजीगत
 लागत  लगभग  करोड़  रुपए  आंकी  गई

 इस  कारखाने
 के  मंजूरी  की  तारीख

 से
 30  महीने के

 अभ्दर  बनकर  तेयार  हो  जाने
 की

 आशा  है  ।

 स  नसबन्दी  के  AAA

 3894.  श्री  अरविन्द  एम०  पटल  :

 शी  डी०  पी०  जदेजा  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  नसबन्दी  के  कितने  मामले हुए

 किस  राज्य में  इसका  सबसे  अधिक  औसत  और

 क्या  इस  क्षेत्र में  हुई  प्रगति  संतोषजनक है  ?

 स्वास्थ्य और
 परिवार

 नियोजन  मंत्रालय में
 उपमंत्री  (ait  कोंडाजी

 :
 c

 ay  किए  गये  मामलों  की  संख्या

 1971-72  2,187,336

 1972-73  3,121,426 **

 1973-74  915,204
 **
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 Written  Answers  Bhadra  7,  1896  (Saka)

 महाराष्ट्र

 पिछले
 तीन  वर्षों  के  दौरान  नसबन्दी  के  लिए  निर्धारित  किए

 गये  लक्ष्यों  के  मुकाबले में
 उपलब्धि  फा  धत  इस  प्रकार  है

 :--

 1971-75  105.  2  प्रतिशत

 1972-73  54.8  प्रतिशत  ** vu

 1973-  40.4  प्रतिशत  **

 अखिल  wrcata  चिकित्ता  परिषद  द्वारा  डिंयियों  को  मान्यता  प्रदान  करना

 3895.  Mt  सी०  Fo  चन्द्रप्पन :  क्या  स्वास्थ्य  और  afrare  faatae  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 (3)  क्या  प्रसिद्ध  लमुम्बा  फ्रंडशिप  यूनिवसिटी  सहित  सोवियत  संघ  में  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों

 द्वारा  प्रदानकी  गई  कुछ  मैडिकल  डिय्ियों को  अखिल  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌ ने  मान्यता  प्रदान

 की  है

 अन्य  कौन  कौन से  देश  हैं  जिनकी  मेडिकल  डिग्रियों  को  भारत  द्वारा  मान्यता  नहीं  दी

 गई है  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 विदेशों  की  मेडिकल  fear  को  मान्यता  प्रदान  करने  के  मानदण्ड है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  Fo  fees) : :  चिकित्सा

 योग्यताओं  को  पारस्परिक  आधार  पर  मान्यता  देने  के  बार ेमें  सोपियत  संघ  और  area  के  बीच

 कोई  पारस्परिकता  नहीं  है  फिर  सोवियत  संघ  निम्नलिखित  चिकित्सा  योग्यताएं  यदि  भारतीय

 छात्रों
 के

 पास  हों  तो  उन्हें  भारतीय
 परिषद  1956

 के
 अधीन  मान्यता  दे

 दी  जाती  है
 :--

 जनरल  फिजीशियन  (areay  मेडिकल  प्रथम  और  द्वितीय  )  जनरल  फिजीशियन

 लुमुम्बा  फ़ेडशिप  afaatadt,  मास्को  मेडिकल  साइन्स  के  छात्र  इंस्टीट्यूट  आफ  थेरेपी

 अफदि  अकादमी  आफ  मेडिकल  साइन्स  आफ  Jo  एस०  एस०  आर०  द्वारा  प्रदत्त  मेडिसिन की
 fez  ।

 (q)  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  1956 के  उपबन्धों  के  अधीन  भारतीय

 परिषद  को  चिकित्सा  अंहंताओं  को  पारस्परिक  आधार  पर  मान्यता  प्रदान  करने  के  बारे में  अः
 केशों  के  साथ  पारस्परिकता  की  किसी  योजना  के  बारे में  बातचीत  करने  का  अधिकार  प्राप्त

 इस  समय  केवल  माल्टा  और  विक्टोरिया  (sree fear )  के  साथ  पारस्परिकता के
 आधार पर  मेडिफल  डिग्रियों  को  मान्यता  देने  की  व्यवस्था  है  ।

 भारतीय  चिकित्सा  परिषद  1956
 के

 अधीन  भारतीय  चिकित्सा  परिषद

 से  परामशं  करने  के  बाद  चिकित्सा  अहंताओं  को  चाह  वे  भारतीय  हों  अथवा  faa  नन्यता

 प्रदान  की  जाती  agar  के  स्तर  के  बारे
 में

 उसका  समाधान  हो  जानें  बाद  ही

 परिषद  सिफारिश  करती  है  ।

 ** aTHS  अनन्तिम
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 29  1974  लिखित  उत्तर

 जशपुर  उ  योग  लिमिडेड  सो  qoa  Geach  दवारा  कमंचारी  भविष्य  निधि  का  जमा  न  करवाया  जाना

 3896.  श्री  सी०  कठ  चप्पन  :  क्या  श्रम  मंत्री  9  1974 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या
 =,

 97338  उत्तर  क  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa:

 ह
 आलोक  उद्योग  समूह के  स्वामित्व  वाली  tad  जयपुर  उद्योग  लिमिटेड

 सी  में
 फक्टरी ने  फरवरी  और  1974  की  भविष्य  निधि  की  देय  राशि  का  भूगतान  कर  दिया

 है

 क्या  इस  कम्पनी  ने  भविष्य  निधि के  अंशदानका  भुगतान  करने
 में

 कोई
 और त्रुटि  की

 और

 >
 है ं/.

 ग
 )  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  और  उसको  वसूल  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 की

 श्रम  मंत्रालय  मं  उप  मंत्री  बाल  गोविन्द  :  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  fara-

 अकार  सुचित  किया  है
 :--

 जी  नही ं।

 जी

 फरवरी  और  1974
 के  लिए  भविष्य  निधि  अंशदानों  की  बाबत  नियोजकों  का

 भाग  त्राप्त  नहीं  हुआ  राजस्व  वसूली  शुरू  की  गई

 1974 के  महीने  के  लिए  भविष्य  निधि  अंशदान  चेक  द्वारा  अदा  किए गये  हैं

 और  उसे  बैंक  में  भेज  दिया  गया  मई  और  wa  के  महीनो  के  लिए  भविष्य  निधि

 अंशदानों  का  भुगतान  नहीं  far  ware:  क्ष  त्रीय  आयुक्त ने  30-7-1974  को  वसुली  प्रमाणपत्र

 जारी  कर  दिया  है  और  1974  के  महीने  के  लिए  20-8-74 को  मूल्यांकन  आदेश  जारी

 कर  दिया  गधा  कमंचारी  भविष्य  निधि  और  परिसर  पेंशन  निधि  अधिनियम  की  धारा
 न

 और  भारतीय  दंड  संहिता  की  घारा  406/409 के  अन्तगंत  नोटिस  जारी  किए गए  हूँ

 राजघानी  के  ब्लेड  बेक

 3397.  नो  विश्वनाथ  MA AATAT :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  fauna  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  fa: कलपा

 |  नः  )  क्या  सरकारका  ध्यान  दिनांक  27  1974  के  अंग्रेजी  में  प्रकाशित  इस  समाचार

 की  ओर  दिलाया  गया  हैकि  के  TET a -  ब्लड  बौक  अच्छा  स्तर  का  रकत  रख  रह  हैं  जब  कि

 सरकारी  ब्लड  बकों में  नहीं  दिया  रही  है  ;

 सरकारी  '  अस्पतालों में  रकत  लेने  से  पूव॑  सुक्ष्म  परीक्षण  नहीं  किय  जाते  है

 और  इसलिये  अनेक  रक्तदाता  अपने  को  रखते  है  और  जिसके  कारण  जीवाणुओं

 का  अन्तरण  होता  और

 यदि  तो  सरकारी  अस्पतालों के  ब्लड  बैंकों  में  स्तर  को  अच्छा  बनाने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही

 स्वास्य्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  trex )  जी  aft

 फिर  यहीं  यह  बतला  fear  जाएगा  कि  सरकारी  रकत  बैक  जिन  मानकों  का  पालन  करते

 fa  wIgae  रक्त  बैंको  के  मानकों  से  किसी  भी  दशा  में  घटियां  नहीं

 जी  नहीं  ।  आस्ट्रेलियन  एण्टिजन  को  छोड़  अधिकतर  रकत  जन्य  बीमारियो के
 संचरण  को  रोकने के

 मामले
 में  बड़ी  सावधानी  बरती  जाती

 आस्ट्रेलियन  एण्टिजन  के  परीक्षण  की  व्यवस्था  शीघ्र  ही  करदी  जायगी  ।
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 Written  Answers  August  29,  1974

 —

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  होम्योप॑थी  के  कालज  तथा  अस्पताल  खोलना

 3898.  श्री  UAo  क  ०  कृष्णन  :  कया  स्वास्थ्य  और  afar  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कालेज  तथा  अस्पताल करेंग  कि  पांचवी  पंचवर्षीय योजना  में  सरकार  द्वारा  होम्योपैथी  के  कितने

 खोले जा  रहे  हैं  !

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  क्‌०  TCE )  )  :  भारत  सरकार  का

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कोई  होम्योपैथिक  कालेज  तथा  अस्पताल खोलने  का  इरादा

 नहीं  है  क्योंकि ये  राज्य  सरकार  के  विषय

 राष्टीयकरण  से  पव  कोयला  खानों  क  कमंचारियों  की  सेवा

 3899.  श्री  विजय  मोदक :  क्या  इस्पात और  खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  कोयला  खानों

 के  राष्ट्रीयकरण से  पुर्व॑  सेवा में  लिये  गये  सभी  कर्मचारियों की  कुल  विगत  सेवा  उपदान और  पेंशन
 के  भुगतान  के

 जो
 उनको  उनके  भूतपूर्व  कम्पनियों  से  मिलना  जारी

 समझी  जायेगी  और

 उनको  इस  प्रकार  से  बनने  वाली  राशि  का  भुगतान कोल  माइन्स  अथारिटी
 लिमिटेड  तथा  भारत

 कोंकिंग कोल  लिमिटेड  द्वारा किया  जायेगा  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  प्रसाद )  जानकारी प्राप्त  की  जा  रही  है

 और  सभा  पटल  पर  रख  जाएगी ।

 Indian  and  Foreign  Nationals  working  in  Indian  Embassy  in  U.S.A.

 3900.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs
 be  pleased  to  state

 (a)  the  present  number  of  Indian  and  foreign  nationals  working  in  Indian  Embassy
 In  U.S.A.;  and

 (b)  the  expenditure  incurred  in  Indian  currency  and  foreign  exchange  on  their  pay  and

 allowances  during  the  financial  year  1973-74

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra

 Pal  Singh)

 (a)  (i)  Indian  Nationals  e  107

 | क |
 fit)  Foreigners  il

 e  Rs  9523  *  53.0 (0)  Indian  currency  .

 Foreign  Exchange  .  e  e  e  USE  9,38,964.57

 equivalent  of  e  e  e  *  e  e  Rs.  68,54:729  .  10

 Indian  and  Foreign  Nationals  working  in  Indian  Embassy  in  USSR

 3901.  ShriHukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be

 p! leased  to  state

 and
 (a)  the  present  number  of  Indian  and  foreign

 nationals
 working  in  Indian  Embassy  in

 (b)  the  expenditure  incurred  in  Indian  currency  and  foreign  exchange  On  their  pay

 and  allowances  during  the  financial  year  1973-74:
 ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry
 of  Extern  al  Affairs  (Shri

 Surendra  Pal

 Singh):  (a)  &(b)  The  informationisgivenin  the  statement  attached.
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 लिखित  उत्तर 7  1896

 STATEMENT

 The  Number  of  Indian  and  Foreign  Nationals  working  in  Indian  Embassy  in  U.S.S.R.  and
 the  Expenditure  incurred  in  Indian  Currency  and  Foreign  Exchange  on  Pay  and  Allcwances

 during  the  year  1973-74

 51.  Name  of  Mission  Number  Number  Expenditure  during  the  year
 No.  of  Indian  of  Foreign  1973-74 Nationals  Nationals

 Total Indian  Foreign
 Currency  Currency

 (Rs.)  (Rs.)
 र

 3  5  6  7

 I  The  Embassy  of
 Moscow  ania  89  26  11,270.  33,24,814  40,36,086

 2  The  Consulate  General,
 Odessa  3  293550  15525255  1,81,805

 लामा  वि

 Indian  and  Foreign  Nationals  working  in  Indian  Embassy  in  France

 3902.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Wil!  the  Minister  of  External  Affairs  be

 pleased  to  state

 (a)  the  present  number  of  Indian  and  Foreign  nationals  working  in  Indian  Embassy
 inFrance;  and

 (b)  the  expenditure  incurred  in  Indian  currency  and  foreign  exchange  on  their  pay
 and  allowances  during  the  financial  year  1973-74?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra
 Pal  Singh)  :  (a)  &  (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of
 the  House.

 Indian  and  Foreign  Nationals  working  in  Indian  High  Commission  in  U.K.

 3903.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be

 pleased  to  state

 (a)  the  present  number  of  Indian  and  foreign  nationals  working  in  Indian  High  Com-
 mission  in  U.K.;  and

 (b)  the  expenditure  incurred  in  Indian  currency  and  foreign  exchange  on  their  pay  and
 allowances  during  the  financial  year  1973-74?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal

 Singh)  द  (a)  &  (9)  The  information  is  being  collected  and  will  pe  laid  on  the  Table  of  the

 House.

 खेतड़ी  के  आस-पास  क  क्षेत्रों  में  दूषण

 3904.  श्री  नरेन्द्र  कुधार  सांधी  :
 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 |  पन  )
 क्या  सरकार को  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  संस्थान  द्वारा  किये  गये  अध्ययन  के

 इन  निष्कर्षों के  बार ेमें  जानकारी  है  कि  यदि  सल्फ्यूरिक  अम्ल  संयंत्र के  बिना  तांबा  प्रद्वावक
 ज  करता है  तो

 उससे  राजस्थान के  खेतड़ी  F  भास-पास  के
 बड़े  क्षेत्र में  सल्फर  अम्ल

 का

 31.



 Written  Answers  Bhadra  7,  1896  (Saka)
 ——-—

 क्या  खेतड़ी  नगरी के  लगभग  10,000  व्यक्ति  इस  विषैली  गैस  से  सीधे  प्रभावित

 और

 यदि  तो  सरकार ने
 स्थिति

 का  मूल्यांकन  किया  है  तथा  दूषण  के  प्रभावों  को

 रोकने
 के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 जा  रही

 इस्गत  और  खान  संत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  TTS)  से  (  )  खेतड़ी  तांबा  प्रद्वावक
 की  डिजाइन

 में
 प्रदूषण  समस्या  के  प्रभावी  नियंत्रण  के  लिए  अघुनात  समावेश

 feat  गया  सल्फर  डाइआक्साइड  गैसों  के  शोधन और  मार्जन के  लिए  संयंत्र  में  इलैक्वेस्टैटिक

 कल

 रद
 बैलून  गैस  एअर  हीट  डस्ट  कलैक्शन

 साइक्लोन जैसे  अनेक  उन्नत  यंत्रों  की  व्यवस्था
 की  गई  है  कार्यक्रम के  अनुसार  TE  TAITH,  पल्फ्यू- ८

 रिक  अम्ल  संयंत्र के  चालू  होने  के  साथ  ही  चालू  हो  जायेगा ।
 121  मीटर  ऊंची  की  सर्वाधिक  ऊंची

 किसी  अनहोनी घटना  का

 सामना  करने के  हिन्दुस्तान  कांपर  लि०
 चिमनियों  में

 से  चिमनी  बनवाई है  जिससे  समीपवर्ती क्षेत्र  को  प्रदूषित  किए  बिना  गैसों को
 उपर  वायुमंडल  में  छोड़ा  सके ॥

 लिए
 खे

 तड़ी
 प्रद्यवयाक  की  डिजाइन  में  अपनायी  गई  विशेष  सावधानी और  आंतरिक-नियंत्रण का  समावेश

 औद्योगिकी  और  fasta  संस्थान  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  में  प्रदूषण  की  रोकथाम  के

 नहीं  जब  यह  बात  हिन्दुस्तान  कापर  लि०  द्वार  बिड़ाल  प्रौद्योगिकी  और  विज्ञान  संस्थान के
 ध्यान  में  लाई गई  तो  परिवेश  शोध  दल  के  संयोजक  ने  स्थिति  का  स्पष्टीकरण करते  हुए  2

 जुलाई  1974 के  हिन्दुस्तान  टाइम्स में
 निम्नलिखित  बयान

 जारी  किया
 था  :--

 at  वातावरण

 खे
 तड़ी  ताम्र  उद्योग  समूह के  बारे में  बिड़ला  प्रौद्योगिकी  व  विज्ञान  संस्थान  द्वारा  किए जा  रहे

 परियेश  अध्ययन  के  काम में  खेतड़ी  ताम्र  उद्योग  समूह के  प्राधिकारियों  का  पूरा  सहयोग  प्राप्त है
 आपके  समाचार  आशय  संभवतः  यह  निकलता  है  कि  हमारा  अध्ययन  काम  पुरा  हो  चुका  है
 और  उद्योग  समूह  के  प्राधिकारी  की  रोक  थाम  के  मामले  में  कुछ  नहों  कर  WE:
 वास्तव में  हमारा  अध्ययन  रोक-थाम  के  उपायों  की  वास्तविक  शुरुआत  की  पूर्व-स्थिति  में  पहुंच

 गया है  वास्तविक  कार्यवाही  आरम्भ  करने से  विद्यमान  परिवेशी  वातावरण  का  जायजा
 लिया जा  सके  ॥

 सल्फर  डाइआक्साइड  के  संभवित  उत्पादन  को  ध्यान  मं  रखकर  उद्योग  समह  के  प्राधिकारियों

 को  अपनाया ने  प्रदूषण  यथासंभव  प्रभावी  रोकथाम के  लिए  उपलब्ध  अधुनातम

 उन्होंने  संयंत्र की  डिजाइन में  सावधानी  और  नियंत्रण के  लिए  आवश्यक  उपाय  किए  हैं  जिससे  समीपी

 वायुमंडल  में  नाममात्र का  प्रदूषण  वास्तव  में
 प्रद्वावक

 गैसों
 में

 सल्फर
 उपलब्ध  करान

 के
 लिए  एक  सल्फर  कारखाना  लगाया गया  है  ताकि  गैसें  वातावरण  में  न  घूल  पाएं  यह  आशंका  और

 कि  उसके  चालू  होने से  खेतड़ी  ताम्र  उद्योग-समूह  के  आस-पास के  इलाके  का  वायुमंडल

 दुषित  हो  एकदम  निराधार

 के०  एस०  राव

 संयोजक

 परिवेशी  शोध  बिड़ला

 प्रौद्योगिकी व  विज्ञान  पिलानी  )
 19
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 20  1974  लिखित  उत्तर

 दिल्‍ली  मे  बेरोजगारी  a  वद्ध

 3905.  श्री  ate  कुमार  सांघी  :  श्रम  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्ल  में  पंजीकृत  बे  रोजगार  व्यक्तियों
 की

 संख्या  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है

 तथा  मैट्रिक  पास  व्यक्तियों  तथा  महिलाओं  के  आंकड़े  अलग

 अलग  क्या  और

 क्या  इसमें  तीब्र  वृद्धि  का  कारण  सरकारी
 कार्यालयों  और  वाणिज्यिक  संस्थानों  में  भरती

 का  बन्द  होना  है  और  यदि  तो  बे  रोजगार  व्यक्तियों को  रोज़गार  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही की  जा

 रही
 है  ?

 श्रम  में  उप  संत्री  बालगोविन्द  वर्मा )  और  दिल्‍ली में  रोज़गार
 wa  के  चालू  रजिस्टर में  दर्ज  नौकरी

 की  संख्या  संबंधी  जानकारी  संलग्न

 विवरण

 a  गई  है  ।

 क्षेत्रਂ  से  संबंधित  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  दिल्‍ली  में  रोज़गार  कार्यालयों में

 अधिसूचित
 रिक्तियों की  संख्या में  वर्ष  1971  से  1973 के

 दौरान  निरन्तर  वृद्धि  हुई  अर्थात्‌

 यह  संख्या  1971 में  43.  1  हज़ार  बढ़कर  1972 में  47.  6  हजार  और  1973 में

 48, 4  हजार  हो  गई  ।

 सामान्य  विकास  ज काय क्रमों  के  अंतर्गत  सृजित  रोजगार  अवसरों के  रोज़गार

 प्रदान  करने के  लिए दो  विशेष  स्कीमें  अर्थात्‌  लाख  रोज़गार  कायेक्रमਂ और  वर्घन

 कार्यक्रम  1973-74 और  1974-75 में  आरम्भ  किए  med i  दिल्‍ली  में  लाख  रोजगार

 जम ह  क  अन्तर्गत  लगभग  2700  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिलाया  गया  ।  इसके

 अतिरिक्त  862  औद्योगिक  शेडों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  जिनके  पूर्ण  होने पर  1200  इंजीनियरों

 सहित  लगभग  10,  200  व्यक्तियों  को  रोज़गार  मिलने  आशा  1974-75 में  वर्धन

 aaa  के  अन्तरगत  संघशासित  दिल्‍ली के के  लिए 60  लाख  रुपए  आवंटन  किया मया  है  और
 स्कीमों के  ब्यौरो ंको  अन्तिम  दिया  रहा  है  ।

 विवरण

 बे  के  अंत  में  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  में  दर्ज

 नौकरी  चाहने  वालों  की  संख्या

 शक्षिक  स्तर  ee  eS  Se  Se  PD

 1971  1972  1973

 महिलाएं
 4  में

 सम्मिलित )

 1  4  6

 1  से  कम
 (

 नपढ़ों  सहित  )  62.6  3.6  67.1  3.9  68.9  5.4

 2.  मैट्रिक  पास  सहित  )
 50.8  8.7  81.9  14.8  93.0  12.4

 e  *  17.7  4.8  20.7  6.3  22  7.2 3  तक

 4  स्नातकोत्तर  8.  1  3.  1  9.5  4.0  10.9  5.2

 योग  139.2
 20.2

 179.2
 29.0  195.0

 0  29.2

 नोट--चालू  में  दज  सभी  नौकरी  चाहने  वाले  अनिवार्यतः  बेरोजगार  नहीं
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 Written  Answers  August  20,  1974

 कोल  माइन्स  अथारिटी  लिमिटेड  में  सेवा  निवृत्ति  आयु

 3906.  श्री  समर  मुखर्जी :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  क्या  भारत

 कोकिंग  कोल  लिमिटेड में  उनके  कर्मचारियों  लिये  लागू
 60

 वर्ष  की  सेवा  निवृत्त  आयु  कोल
 माइन्स  अथारिटी  लिमिटेड  के  कर्मचारियों के  लिये  अपनायी  जायेगी  ?

 इस्पात  are  खान  मंत्रालय  उप  मंत्री  सुखदव  प्रसाद  )  :  कोयला  खान  प्राधिकरण  के

 गारो ंके  लिए  सेवा-निवृत्ति की  आय 58  वर्ष  से  बढाकर  60  वर्ष  करदी  गई

 बहुतर  औद्योगिक  सम्बन्धों  के  लिए  कामिक  संघ

 3907.  Ti  पी०  गंगादव  :  क्या  श्रम  मंत्री  29  1973  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 521  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  उनके
 मंत्रालय  ने  यूगोस्लाविया

 में
 प्रबन्धक  वर्ग

 में  कर्मचारियों  के  भाग  लेने  तथा

 इसके  अन्य  पहल  ओं  का  अध्ययन  कार्य अब  तक  पुरी  तरह  से  कर  लिया  है

 क्या  सरकार  at  विचार  देश  में  बेहतर  औद्योगिक  संबंध  बनाने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा

 न्यता  प्राप्त  तीन  कार्मिक  संघों  के  पर  केवल  एक  कामिक  संघ  को  मान्यता देने  का
 और

 सरकार  का  भारत  में  कार्मिक  संघों
 के

 बीच  वेमनस्य  को  दूर  करने  हेतु  बेहतर  श्रमिक

 कानून  बनाने  के  लिए  क्या  का्येवाही  करने  का  विचार

 श्रम  मंत्रालय  में  ga-aait  बालगोविन्द

 मूगोस्लाविया
 और  अन्य  देशों  प्रबन्ध

 मं  सहभागी  होन ेके  विभिन्न  नमूनों का  अध्ययन  करने के  ही  औद्योगिक  संबंधों  के  बारे  में
 प्रस्तावित  व्यापक  विधेयक  में  शामिल  करने के  लिये  प्रस्ताव  तैयार  किए गये  हैं  ।

 भारतीय  श्रम  सम्मेलन  और  स्थायी  श्रम  समिति  जेसे  त्िपक्षीय  निकायों  में  केन्द्रीय
 es

 यूनियन  संगठनों  का  भारतीय  श्रम
 सम्मेलन

 के
 निर्णयों

 द्वारा  निश्चित  किया  जाता

 उचित  और  प्रभावी  सौदाकारी  अभिकर्त्ता  के  प्रश्न  औद्योगिक  सम्बन्धों  के  बारे  में  प्रस्तावित

 विधेयक  के  ज  में  विचार  किया जा  रहा  Zl

 (7)  प्रस्तावित  व्यापक
 विधान

 के
 अन्तर्गत  औद्योगिक  सम्बन्धों

 के  विभिन्न पहलुओं  से  सम्बन्धित

 आएंग े।

 sear  के  खले  बाजारों  में  नकली  ग्लकोज  सेलाइन  की  जांच

 3905.  श्रो  Vo  TNA  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  र्लूकोज
 सें

 मौतों  के बद  से  के  खुले  बाजार  में

 mara  सेलाइन  के  सभी  cae  की  जांच  करके  उन्हें  बेहतर  किस्म  का  धीषित  किया  गया

 सरक.र  में  सुरक्षा  के  लिये  अपने  स्टाक  की  जांच  करने  हेतु  कार्यवाही  की

 और

 लीं  औषधियों  को  रोकने  के  लिये  केन्द्र ने  क्या खुले  बाजार  में  बिक  रही  एस

 कार्यवाही  की
 है

 ?

 उम



 7  1896  (1%) )  लिखित  उत्तर

 स्वास्थ्य  और  afeare  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  के ०  fare) : :  (¥)  जी  नहीं
 ।

 करना TENE इस  राज्य  सरकार  के  लिए  सभी  स्टाक  की  जाच  सम्भव  नहीं  क्योंकि  उनके  पास  ऐसा
 करने  के  लिए  सुविघाएं  नहीं  थीं  ।

 (@)  हों  ।

 (1)  सभी  राज्य  औषधि-नियंत्रण  प्राधिकारियों  को  आवश्यक  हिदायत  दी  गई  ह  जिन  में
 दवाइयां  बनाने  वाली  फर्मों  का  जो  विशेषकर  जीवन  रक्षक  औषधियां  बनाती  निरीक्षण

 करने की  प्रक्रिया  को  करने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया  है

 (2)  इंजक्शन  और  विशेष  दवाइयों  जेस  vudlatatega  का  निर्माण  करने  वाली  सभी  फर्मो

 निरीक्षण  करनेका  एक  त्वरित  कायंक्रम  केन्द्रीय  औषधि  मानक  नियंत्रण  संगठन  द्वारा  भी  आरम्भ

 कर  गया  था  |

 (3)  नकली  और  घटिया  किस्म  की  दवाइयों  के  निर्माण  और  विक्रय  को  रोकने के  लिए

 केन्द्रीय  औषधि  मानक  नियंत्रण  संगठन  द्वारा  उठाए  गए  कदमों से  सम्बन्धित  एक  नोट  संलग्न है  |

 [wataa T में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  8341/74]

 ईरान  क  रक्षा  दल  की  रक्षा  मंत्री  क  साथ  बठक

 3909.  श्री  विश्वनाथ  gate  fag  :  क्या  रक्षा  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या हाल  में  ईरान  काएक  रक्षा  दल  उनसे  मिला  और

 यदि  तो  किये  गय  विचार-विमर्श  रुपरेखा  क्या है
 और  इसके  क्या  परिणाम

 रह

 रक्षा  RAIMA  :  इम्पीरियल  ईरानीयन  नेशनल  डिफेंस  तेहरान
 से  24  अफसर  प्रशिक्षणाधियों  और  इस्स्टक्टरों  के  एक  बल  ने  3  जुन  1974  को  रक्षा  मंत्री

 से  भेंट  की थी  ।

 यह  एक  सदभावनापूर्ण  भेट  थी

 प्रक्षेप णात्त्रों  के  भण्डारण  तेयारों  मरम्सत  तथा  ओवरहाल  के  लिए  तटीय  सुविधाएं

 3910.  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag :  क्या  रक्षां  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंने  कि

 सरकार  नौसेना  में  आधुनिकतम  प्रक्षेशमास्तों  का  करने  क ेपरिणामस्वरुप

 प्रश्न  पणास्त्रों  Tat  सम्बद्ध  उपकरणों  के  तैथारी  सरम्मत  तथा  ओवरहाल  के  लिए  तटीय

 सुविधाएं  देन ेके  बारे में  विचार  कर  रही  और

 तो  इस  बारे  में  कया  प्रगति हुई  है
 ?

 tat  जगजीवन  :  समुद्र  तल  से  वायु  प्रक्षेपणास्त्रों  के  लिए  तटीय gh

 बहले ही  स्थापित  दी  गई  =I  भंडार  ) aH are  ary  से-बायु
 में  प्रक्नेपणास्व्रों  की  तैयारी

 तटीय  सुविधाएं
 भी

 स्थापित  कर  दी  गई  हूँ
 और  गत  कुछ  वर्ष  से  ard  कर  रही

 wae  प्रश्न  wital  की  सरम्मत  और
 ओवरहाल के

 लिए
 सुविधाए

 की  जी

 रही  ् ह्
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 रानीगंज  में  छुचिम  तल  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 3911.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंये  कि :

 क्या  सरकार  रानीगंज में  एक  कृब्रिम  तेल  संयंत्र  स्थापित  करने  पर  विचार  कर  रही है
 जैसा  बहुत  पहले एक  विशेषज्ञ  समिति ने  सुझाव  fear  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  कया  हूँ  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  :  और  घोष  समिति  की

 जो  लगभग  20  वर्ष  पूर्वे  तैयार  की  पुरानी  हो  चुकी
 केन्द्रीय  कोलतार  गसीकरण  तथा  संश्लिष्ट  तेल  संबंधी  एक  योजना  बनाने

 और
 उसका  मूल्यांकन  करने

 के  लिए  एक  विशेषज्ञ  दल  का  गठन  कर  रही है  ताकि  समुचित  जानकारी

 प्राप्त हो  सके  और  आगामी  कायंवाही  के  सुझाव  प्राप्त  हो  सकें  ।

 Steel  given  to  Digvijay  Industries,  Bangrod

 3912.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya;  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be

 pleased  to  state

 (a)  the  quantum  ofsteel  given  so  far  to  Digvijay  Industries,  Bangrod  and  the  Steel
 Mill  situated  at  Jaora  in  Ratlam  District  since  January;

 (b)  whether  the  quota  ofsteel  received  by  Digvijay  Industries  has  been  sold  in  black
 market,  complaint  in  regard  to  which  has  also  peen  recieved  by  the  concerned  depart-
 ment  and  similar  misuse

 ofthe
 steelis  also  being  made  by  the  factory  at  Jaora;  and

 (c)  ifso,  the  broad  outlines  of  inquiry  made  by  Government  in  this  regard ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  $teeland  Mines  (Shri  Subodh  Hansda  ;
 (a)

 a
 (c)

 due
 information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.).

 मकली  औषधियां

 3913.  श्री  गजाघर  माझी  :  स्वास्थ्य  और  af att  नियोजव  Hai  यह  बताने  की  कपा

 करेंग  कि  :

 ee
 क्या  यहं  सच  है  कि  नकली  औषधियों  के  बड़े  पैमाने  पर  प्र  योग  से  देश  में  मृत्यु-दर

 तेजी  से  बढ़ी  है  और  स्वास्थ्य  मंत्रालय  जनहित के  लिए  इस  दिशा में  कुछ  मार्गदर्शी  सिद्धांत

 बबाकर  इस  पर  नियंत्रण  पाने  प्रयास  कर  रहा  और

 यदि  तो  इसके  लिए  जारी  किये  गये
 मारंदर्शी

 का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  स  उपमंत्री  ए०  to  fares )  :  और

 नकली  दवाइयों  के  विरुद्ध  चलाये  गये  अभियान में  जनता  किस  प्रक।र  से  सदयोग  दे  सकती  है  इस

 बारे  में  केन्द्रीय  औषधि  man  नियंत्रण  संगठन  ने  एक  नोट  dare  किया  किसी  उपभोक्ता

 को  अपनी  सुरक्षा  के  लिए  औषधि  नियंत्रण  संगठन  को  नकली  दवाइयों  के
 मामलों  की  जांच

 वड़ताल  में  सहायता  करन ेके  लिए  क्या  कुछ  सावधानियां  बरतनी  चाहिए  इसका  उल्लेख  इस  नोट

 में  कर  feat  गथा  इस  नोट  की  एक  प्रतिलिपि  संलग्न  में  रखी  देखिए

 संख्या  एल०  ato  8342/74]  मागंदशंक  बतों  का  नोट
 नागरिक  परिषद  तथा

 राज्य

 सरकारों  को  भज  गया
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 सस  बाबल  बेकरो  फोरबस  गंज  जिला  guar  क  विरुद्ध  कमंचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  के  अन्तगंत

 मासलों  में  अपील  दायर  को  जाना

 3914.  श्री  रामावतार  दास्त्रा :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि
 :

 क्या  aad  बाबुल  बेकरी  फोरबसगं  जिला  पूर्णिया  के  विरुद्ध  saad
 भविष्य

 निधि  1952  की  घारा  14  के
 अन्तर्गत

 33  अपराधिक  में  से  20  यमुकदमे
 घिकार  के  आधार  पर

 खारिज
 कर  दिये

 हैँ
 और  13  मुकदमे  अरारिया  पूर्णिया  को

 स्थानान्तरित  कर  दिए  गए  जैसा  कि  संचालक  अधिकारी ने  बताया  और

 यदि  तो  इस  प्रकार
 से

 खारिज  हुए  मामलों
 में

 अपील  करने
 के  लिए  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है  it  शेष  .13  मामले  इस  समय  किस  स्थिति में  हूँ
 ?

 श्रम  मंत्रालय मं  उप  मंत्री  बालगोविन्द  :
 भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने

 निम्न  प्रकार
 सुचित  किया  है

 :--

 जी  हों  ।

 चूंकि  क्षेत्राधिकार
 के  आधार

 पर  मामले  खारिज
 किए

 गए  इसलिए
 कोई

 अपील  दायर

 नहीं
 क की

 गई  थी
 क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  अयुक्त  शेष  13  मामलों  के  संबंध  में  स्थिति काਂ  पता

 = चल  रह  ic  ।

 कर्नचारीं  भविष्य  निधि  अधिनियम  के  अन्तगत  aad  ज्ञानोदय  प्रस  आफ  पटना  क  fase  अपराधिक

 मामल

 3915.  at  रामावतार  AEM  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे कि

 क्या  कमंचारी
 भविष्य

 निधि  1952  की  धारा
 14  के  अन्तर्गत  मैससं

 ज्ञानोदय

 प्रेस  ऑफ  पाटना  के  विरुद्ध  आपराधिक  मामलों  में  से  अधिकांश  में  उक्त  फर्म  सम्बन्ध  निरीक्षक  की

 गलतियों  के  कारण  बरी  हो  गई  है  ;  और

 यदि  तो  va  निरीक्षक  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की
 गई  है

 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द
 :

 और  भविष्य  निधि

 कारियों  ने
 सूचित

 किया  है  कि  सुचना  एकत्र  की  रही  यह  यथा-समय  सभा  की  मेज
 पर

 रख  जायंगी  ।

 aaa  एसियाटिक ट्रेडिंग  गया  के  विरुद्ध
 कमंचारी

 भविष्य  निधि  अधिनियम  के  अन्तगंत

 मामले

 3916.  श्रीं  रामावतार  शास्त्रों  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मेससे  एसियाटिक  ट्रेडिंग  गया  के  विरुद्ध  कमंचारी  भविष्य  निधि

 नियम  1952  की  धारा  14  के  अन्तर्गत  दज॑  66  आपराधिक  मामले  खारिज हो  गय  हैं  क्योंकि

 मुकदमा
 दायर

 करने  वाला
 पक्ष  कमंचारियों  की  अपेक्षित  संख्या  fag  करने में  विफल

 यदि  तो
 विफलता

 के  कारण  और  इंस  मामले
 में

 क्या
 कार्य  वाही

 की  गई

 और

 क्या  केन्द्रीय  कर्मचारी
 भविष्य निधि  आयोग का  विचार  वास्तविक  स्थिति का  पता  लगान ray

 ¢
 के  लिए  जांच  कराने  का  है
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 ज  ot
 =  we  fore

 ज  नद  बसा  )
 (w\)  am  (
 च  a  ६

 oy  ee
 वष्य  fafa  प्राधिकारियों अम

 मंत्रालय
 में  उप  मंत्री  बा

 ने  सुचित  fear
 है

 कि  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  यह  यथा-समय  सभा  की  मेज  पर
 रख  दी

 जायगी  ।

 कारों  और  स्कूटरों  के  बिना  पारी  के  आबन्टन  के  लिए  पात्रता

 3917.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  कया  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  कोट  से  कारों  और  स्कूटरों  के  बिना  पारी  के  आबंटन  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  के  किन  श्रेणियों  के  कमंचारी  qa  माने  जाते  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  कुछ  और  श्रेणियों  को  ata  वर्ष  a  इस  सूची  में

 लित  करने  का  और

 यदि  at,  तो  श्रेणियों  कौन  सी  है  और  इसके  क्या  कारण

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  :  उप-मंत्रियों  और

 इसी  स्तर  के  वेयक्तिक  स्टाफ  के  अधिकारियों  और  अपर  सचिव  और  इसमें  बड़  स्तर  क

 बयक्तिक  स्टाफ  के  अधिकारियों  को  केन्द्रीय  सरकार  के  कोटे  यदि  वे  अन्यथा  पात्र  हों
 श्ारों  और  स्कूटरों  का  बिना  पारी  आबंटन  कियां  जाता  है  ।

 (a)  नहीं  ।

 (7)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ग्रानोण  जत  संखया  के
 ी दबल

 वर्गों
 के  लिए  बहु  उद्देश्यी  स्वास्थ्य  योजनाओं  कार्यान्वयन

 पि कि  | 3918.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा :
 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  योजन  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  है  कि  बे  प्रामीण  जन

 संख्या  क  दुर्बल  वर्गों  के  लिए  बहुत  उद्देश्यीय  स्वास्थ्य  योजनाओं  को  तत्काल  लागू  करने  के

 लिए  कायंवाही

 यदि  तो  तत्संबंधी  तश्य  है  और  दस  पर  राज्य  सरकारों  की  क्या

 क्रिया  और

 इस  योजना  से  ग्रामीण  जनसंख्या  किस  et  तक  लाभान्वित  होगी ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कोण्डाजी  :  से

 बहु  उद्देश्यीय  कायंकर्ता  योजना  का  उद्देश्य  स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  और  पोष्ण  सेवाओं
 को  एक  साथ  उपलब्ध  कराना  है  और  आशा  की  जाती है

 कि  देश  क  सम्पूर्ण  ग्रामीण  ad

 इससे  लाभान्वित  होंगे  ।  सभी  राज्य  सरकारो ंने  इस  योजना  को  मान  लिया  है  ।  इसकी

 faarfrata  विभिन्न  चरणों  में  होगी  और  पहलें  चरण  में  वे  जिले  आएंगे  जो  मलेरिया  के

 आक्रमण  चरण  '
 में  नहीं  है  और  जहां  चेचक  पर  काबू  पा  लिया  ग्या  है

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  औषधालयों  में  विशेषज्ञों  की  सुविधा

 3919.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 at  कृपा  करेंगे  कि  दिल्‍ली  में  कितनी  और  किस  किस  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  औषधालयों  में

 इस  समय  विशेषज्ञों  की  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  है  और  इसके  क्या  कारण
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  faana  मंत्रालय  में  उपमंत्री  go  कठ  free )  कर्द्रीय
 स्वास्थ्य  योजना  के  अन्तगंत  सभी  लाभाथियों  को  विलिग्डन  और  सफदरजंग  अस्पतालों  में

 विशेषज्ञों
 से

 परासशं  करने  की  सुविधायें  उपलब्ध  है  ।  विशषज्ञ  परामश  कुछ
 स्थित  औषधालयों  जिनको  इस  प्रयोजन  के  लिये  उचित  ग्रूपो  में  बांट  दिया  गया  हैं
 विशेषज्ञ  के  दौरों  के  माध्यम  भी  उपलब्ध  कराई  जाती  है  i

 उड़ीसा  एस०  सी ०  बी०  मेडिकल  कटक  में  केन्सर  इन्स्टीट्यूट  का  खोला  जाना

 3920,  श्री  अर्जुन  सेठो  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  1

 कपा  सरकार  ने  उडीसा  एस०  ato  बी०  मेडिकल  कटक

 एक  ह... कसर  इंस्टीट्यूट  खोलने  का  निणंय  किया  और

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  के०  fares)
 :  नहीं

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 लोडर  इंजी  निर्वारंग  जालन्धर  के  श्रमिकों  Bunt [:  है  दे  2  ॥
 हड़ताल

 3921.  श्री  झारखण्ड  राय  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लीडर  इंजीनिर्वारिंग  जालंघर  के  लगभग  900  श्रमिक  1974
 से

 हड़ताल  पर

 क्या  श्रम  मंत्रालय  से  इस  हड़ताल  के  मामले  में  हस्तक्षेप  करने  और  विवाद  सुलझाने

 के  लिए  अनुरोध  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  और  परिणाम  क्या

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  :  यहे  मामला  आवश्यक  रूप

 से  राज्य  के  कार्यक्षेत्र  में  आता  है  ।  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  मैसर्स  लीडर  इंजीनियरिंग

 जालंधर  के  श्रमिकों  ने  दय  मज़दूरियों  के  भुगतान  और  कुछ  श्रमिकों  को  छंटनी  से

 संबंधित  अपनी  मुख्य  मांगों  के  समर्थन  में  1974  के  दौरान  आंशिक  हड़ताल  की  थी

 1974  को  समाप्त  होने  अधंमास  के
 सूचना  मिली  है  कि  यह  हड़ताल  15

 दौरान  समाप्त  हो  गई  है  ।

 नहीं  t

 प्रशन  नहीं  उठता  |

 ऐल्पूमिनियम  के  मूल्यों  में  कमी

 3922.  श्री  एस०  एस०  पुरती :  क्या  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (  [: २2 ||  एल्यूमिनियम  का  मूल्य  17,000  र  प्  से  अधिक  प्रति  टन  से  गिर  ax

 12,000  wa  श्र  fa  zt  गया  और

 यदि  तो  में  इस  गिरावट  के  कया  कारण
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 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सखदव  :  और  (@)
 मिनियम  तथा  एल्यूमिनियम  और  कतरनों  को  के  मुल्य
 मिनियम  नियंत्रण  1970  के

 अधीन
 नियंत्रित  होते  है  |  इस  समय  ई०  सी०  ग्रेड

 भर
 वाणिज्यिक  ग्रेड

 एल्पूमिनियम
 fast  के  नियंत्रित  मुल्य  7,112  रुपय  और  7,084

 रुपये  प्रति  मी०  टन  है  इनमें  उत्पादन  शुल्क  शामिल  है  ।

 जबलयुर  कारखान  के  लिए  दश  मसें  उपकरणों  का  निर्माण  करने  क  लिए  तकनीकी  समिति

 3 3923.  श्री  गजाघर  सानी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करग
 क

 क

 क्या  जबलपुर  स्थित
 कंहिकल  दि, फक्टरीਂ

 में
 बनाई

 जाने
 वाली  सेनिक  गाड़िय ं  के  लिए

 अपेक्षित  उपकरणों  और  सामान  का  देश  के  अन्दर  ही  निर्माण  करने  के  लिए  रक्षा  मंत्रालय

 ने  एक  पथक  तकनीकी  समिति  का  गठन  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातों  फा  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 रक्षा  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  शुक्ल )  (a)  जी

 हां  अगस्त  1973  में  एक  समिति  गठित  की  गई  थी

 समिति  का  गठन  इस  प्रकार  है

 (1)  महा
 अध्यक्ष न्हीकल  जबलपुर

 इलेक्टीकल  और  मेकनिकल  इंजीनियरी  के

 निदेशक  का  स्थानीय  प्रतिनिधि  सदस्य

 (3)  एवं  विकास  क  क

 स्थानीय  प्रतिनिधि  सदस्य

 (4)  आडनस  सेवाओं  के  निर्देशक  के  स्थानीय

 प्रतिनिधि  सदस्य

 5)  व्हीकल  के  निरीक्षक
 क्षेत्र

 हानिदेशक  निरीक्षक  के  सदस्य

 (6)  मति  एवं
 निपटान

 महानिदेशक  के  प्रतिनिधि

 थ  बैठकों  में  जब  उनकी
 उपस्थिति

 विशेष  रूप  से

 आवश्यक  तो  वह  च् बठक  में  उपस्थित  सदस्य

 तकनीकी  विकास  के  महानिदेशक  के  प्रतिनिधि

 कभी  उसकी
 उपस्थिति

 विशेष  रूप  से

 आवश्यक  होगी
 qa  ्... बठक  में  उपस्थित  सदस्य

 व्हीकल  जबलपुर  के  महाप्रबंधक  सचिवालय  की  व्यवस्था  करते

 2.
 समिति  कों  प्रत्याशित  पूर्तिकर्ताओं  निर्माताओं

 को
 जारी  करने  फ्ल

 टेंडरों  अथवा

 जांच  के  ी फामं
 निर्धारित

 करने  का  विवेकाधिकार  है  ।  इसमें
 विशेष  _

 शर्तें  भी
 सम्मिलित

 है  विकास  अश्वा  स्वदेशी  उत्पादन
 के

 स्थायीकरण  के  लिए  हरक  मामले में

 आवश्यकता  हो  सकती  z  ।
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 3.  समिति  की  सिफारिशों  क
 आधार

 पर  ब्हीकल  फैक्टरी  जबलपुर  के  महांप्रबंधक  दू  वारा
 5  लाख  रुपए  से  कम  मूल्य  तक  के  स्तोरो  की  प्राप्ति  क  लिए  संविदाओं  पर  निर्णय  किया
 जा  सकता है  ।

 4.  उपयुक्त  परा
 में  जो  पूरतियां  नहीं  आती हैं ह

 उनक  सभी  प्रस्तावों  और  नीति  क  मामलों

 को  आडर  स्थापन  के  लिए  रक्षा  पूर्ति  विभाग के  पास  भजना  होता  है  ।

 वष॑  1973-74  +  वौरान  फिर से  चाल  की  गई  कोयला  खान

 3924.  थ्रो  मातंण्ड  fag  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करग
 के थकी

 ~
 |  वष  1973  में  और  at  1974  में  अब  तक  फिर  चाल  की  रई  कोयला  खानों

 और  उनके  कोयला  भण्डार  का  राज्यवार  क्या

 (@)  क्या  खानों  में
 पहुंले

 काम  बन्द  जान  अथवा  वहां  पहले  त[लाबन्दी  करने
 के

 परिणाम  स्वरूप  इन  ख़ानों  के  जिन  कमंचारियों  की  की  गई  उन्हें  फिर  से  नौकरी

 पर  लगा  दिया  wat  है  और  यदि  तो  उनकी  राज्यवार  संख्या  क्या  और

 इनमें  से  खान  में  कमंचारियों  की  वतमान  संख्या  कितनी  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  सें  sada  सुखदेव  (a)  से

 कारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर
 रख

 दी  जाएगी

 कोयला  और  इस्पात  की  aia  गति  से  ढलाई

 3925.  श्री  mace  सिह  क्या  इस्पात  और  खान  as  बतांने  की  कंपी  करंग  कि  :

 क्या  कॉपयले  are  इस्पात  की  तीव्र  गति  से  ढुलाई  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सरकार

 ने  एक  आपात  कायंक्रम  किया  है  ;

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातों  कां  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  इस  योजना  का  क्रियान्वयन  करने  लिय  कोई  अलग  प्राधिकरण  बनाया  जा

 रहा है
 ?

 इस्पात  और  खाव  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (ai  सुखदेव  :
 से

 मान
 नीय  सदस्प्र  का  ध्यान  इसी  विषय  पर  इस्पात  और  खान  उप  दूवारा  लोक  सभा  में

 18-4-74  को  दिए  गए  अतारांकित
 प्रश्न  संख्या  7165  उत्तर  तथा

 रेल

 अतारांकित
 प्रशन  संख्या  7765  के Wal  दूवारा  लोक  सभा  में  23-4-74  को  दिए  गए

 उत्तर  की  और  आकर्षित  किया  जाता  '  है  ।  इस  काय  लिए  कोई  अलग  प्राधिकरण  नहीं

 बनाया  जा  रहा है  ।

 इगापिर  स्थित  fat  इस्यातस  यत्र  को  घाटा

 3926.  Al  गजाधर  माझी

 श्रो  एन०  ई०  होरो

 क्या  इस्पात  और  खान  बताने  की  कृपा  करंग  कि

 क्यो
 दुर्गापर

 स्थित  मिश्र  इस्पात  संयंत्र  को  विद्युत  के  अभाव  कारण  इस्पात

 पिंड  की  दृष्टि  से  घाटा  हुआ
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 क्या  ta  की  कमी  से  उक्त  संयंत्र  में  इस्पात  के  बेल्यूड  क्रिटिकल  के

 उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  फ्ड़ा  जिसकी  वित्तीय  स्थिति  सुधारने  के  faa

 आवश्यकता  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या हैं
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  और

 (7)  अप्रल-जुलाई
 1974  की  अवधि  के  दौरान  दुर्गापुर  के  मिश्रित  इस्पात  कारखाने

 में  बिजली  की  कमी  के  इस्पात  पिण्ड  के  उत्पादन  में  हुई  अनुमानित  हानि  नीचे  दी

 गई  i

 इस्पात  पिण्ड  के  उत्पादन  में  हुई  हानि

 टन
 9  18

 1974  230

 1974  क  620

 1974  >  ia  1000

 दुर्गापर  इस्पात  कारखानों  1974
 रेलवे  में  हड़ताल  होने  की £  और

 ,  1974  में  tad  में  हड़ताल  हो  जाने
 के  परिचालन  पर्‌

 प्रतिबन्ध  लगाने  पड़े  ।

 परिणाम
 स्वरूप  दुर्गापूर  इस्पात

 कारखाने  से  मिश्रित  इस्पात  कारखाने  को  कॉक
 ओवन

 गेस  की
 सप्लाई

 कम  हुई  इसके  परिणामस्वरूप  कुछ  हद  तक  अधिक  मूल्य  वाली  श्रेणियों  के

 इस्पात  के  उत्पादन
 तर

 प्रभाव  पड़ा |

 पश्चिम  पाकिस्तान  में
 र

 छोड़ो  गई  frrsstray  सम्पत्ति  के  दाव
 दारों

 को  अनुग्रहपुवं क  Tsatls
 जा

 3927.  श्री  समर  qe:  क्या  पति  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  पश्चिम  पाकिस्तान  और  पश्चिमी  भारत  में  1965  क  भारत

 पाक  युद्ध  क  पव  छोड़ी  गई  farsarea  सम्पत्तियों  की  कोई  सूची  तयार  की  और

 क्या
 पश्चिम  पाकिस्तान  में  निष्क्रान्त  सम्पत्ति  रखनवाल  दावदारों  को  अनुग्रहपूवंक

 मुआवजा  देते  समय  उनकी  सम्पत्तियों  कीਂ
 सूचियों

 का  सत्यापन  पश्चिम  पाकिस्तान  सरकार  से

 ag  1971  में  राजनयिक  सम्बन्ध
 _

 से  qa,  कराया  था  ?

 पूति  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जी०  बेंकटस्वामी )  विभाजन के

 पश्चात  भूतपूर्व  पश्चिमी  पाकिस्तान  में  विस्थापित  व्यक्तियों  छोड़ी  गई  कृषि  भूमियों
 के  बार  में  सरकार  पारस्परिक  आधार  पर  राजस्व  रिकार्ड  प्राप्त  करती  रही  थी

 निष्क्रान्त
 सम्पत्ति  कानून  के  अधीन

 निष्क्रास्त  सम्पत्ति
 क  रूप  में  अधिकार  में  ली  गई

 सम्पत्ति  के  रिकार्ड  अभिरक्षक  संगठन  दूवारा  रखे  गए

 पश्चिमी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिए  मुआवजा  अनुग्रहपूबंक  नहीं

 feat  गया  बल्कि  विस्थापित
 व्यक्ति

 तथा  अधिनियम  1954  तथा

 उसके  अंतगंत  बनाए  गए  नियमों  के  अधीन  की  गई  व्यवस्था  के  अनुसार  नियमित  किया  गया

 aT  I

 ग्रामीण  कृषि  भूमि  के
 दावों  के

 मामले मं  सत्यापन  प्रश्न
 भाग

 क  उत्तर म
 rs Fo 7

 उल्लिखित
 राजस्व  रिकार्ड  के  अनुसार  किया  गया  अन्य  अनल  के  दावों  क  बार

 |  लिया  ग्ध्या  था  | में  मौखिक  और/या  दस्तावेजी  प्रमाण
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 उजक वरणिस्यिक  गाड़ियों  के  चास  सों  बनाता

 3928.  श्रौं  TRo : उच्  पुतो  क्या  भार  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 (#)
 गत  तीन  वर्षों में  1973  तक  वणशिज्यिक  गाड़ियों  के  चेसिसों

 कितना
 एककवार

 विततना  उत्पादन  और

 उपरोक्त  अवधि  में  निर्माताओं ने  विभिन्न  राज्यों  को  एसे  कितने  कितने  चेसिस
 सप्लाई  किये  ?

 भारी
 उद्योग  पंचालय  में

 उप
 मंत्री  (

 oy!  १्ण्ज़  for  \ स  RNS  ~  तह  (% )
 ट  सरब rant  1973  तक  गत  तीन

 वर्षों  में  वाणिज्यिक  गाड़िय  के  चेसिसों  का  UHRA  उत्पादन  fara  प्रकार  है  :

 फम  का  नाम  उत्पादन

 1971  1972  1973

 1.  Fo  ठाटा  इंजिनियरिंग  एण्ड  24,654  22,441  23,  107

 लोकोमोटिव  कम्पनी

 बम्बई

 |

 ०  हिन्दुस्तान  mzq, 4 प
 ०  बर्गाल  1,609  1,547  2,324

 म०  प्रिमियर  आटदटोमोबाइल्स  4,572  3,489  4,041
 बम्बई |

 म ०  स्टॉडडਂ  मद्र एस  330  1,418  965

 म०9७  अशोक  wae  मद्र तव  5,456  4,244  5,659

 म०  बजाज  डेम्पो  लिमिट  पना  3,322  3,416  5,005

 म०  महिन्द्रा  एण्ड  महिन्द्रा  लि०  बम्बई  922  911  1,299
 i  a

 योग  40,865  37,466  42,400
 अन्

 निर्माति  ओं  दवारा  पंजीकरण  के  आधार  पर वितरण  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  है

 अपने  afasa  विक्रेताओं  क  माध्यम  से  विभिन्न  मेकों  और  माडलों  की  गाड़ियों  का  वितरण

 किया  जाता  है  सरकार  को  विभिन्न  राज्यों  की  गाड़ियों  क  सभी  मक  क  किय  गय  आबंटन

 के  बार  में  जानकारी
 ीं  है

 उपकरणों  के  उत्पादन  और  रक्षा  अनुसंदान  क  लिए  भारत  और  कनाडा  क  बोच  सहयोंग

 3929.  थ्रो  डी०  बी  चन्द्रगोडा  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बतान  की  sat  करेंगे  कि
 :

 कया  रक्षा  अनुसंधान  और  उपकरणो ंके  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  सहयोंग  करने  के  लिए

 भारत  और  कनाडा  सहमत  गए  और

 ह  oe  ee करार  का  सारांश  क्या  है
 ?

 यदि  at,  तो

 43



 Written  Answers  Bhadra  7,  1896  (Sa
 a

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  .  विद्याचरण
 :

 रक्षा

 अनुसंधान  और  उपस्करों  क  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  सहयोग  क  लिए  भारत  और  कनाडा  के

 बीच  बात-चीत  हुई  है  ।  तथापि  aa  aaa  केवल  अन्वेषणात्मक  ही  थी
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Derequisitioning  the  Land  of  Nangalraya

 3930.  ShriSudhakar  Pandey:  Willthe  Minister  of  Defence  be  pleased  to  refer
 to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  4105  on  the  23rd  August,  1973  regarding  9  "85
 acres  ofland  requisitioned  by  Governmentin  a

 village  Nangalraya  in  New  Delhi  andstate:

 (a)  whether  Government  had  duly  accorded  their  approval  in  January,  1974  to  de-

 requisition  this  land;

 (0)  whether  the  competent  Authority  has  not  taken  necessary  action  to  dere-

 quisition  this  land;

 (c)  if  so,  the  reasons  for  the  delay;  and

 (d)  the  time  by  which  Government  will  give  legal  possession  of  this  land  to  the  land
 owners:

 .The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  J.  B.  Patnaik)  :(a)  to  (d)
 Decision  to  derequisition  was  taken  in  January  1974  but  before  derequisitioning  the  lana  is

 required  to  be  restored,  as  far  as  possible,  to  its  original  tondition.  This  involved  removal
 of  certain  assets  in  the  form  of  Structures  on  the  land.  Some  assets  have  been  removed  and
 the  rest  sold  to  the  owners.  In  June  1974  the  Collector,  the  competent  authority,  was  for-

 mally  requested  to  derequisition  the  land  under  the  provisions  of  the  Requisitioining  and

 Acquisition  of  Immovable  P-operiy  Act,  1952.  Possession  of  the  lana  will  be  handed  over
 to  the  owners  aS  soon  as  the  dereguisitioning  orders  are  issued  by  the  competent
 authority.

 Unauthorised  occupation  of  land  meant  for  Bhilai  Steel  Plant

 3931.  Shri  Chandulal  Chandrakar  ;  Wil!  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be pleased
 to  state

 (8)  the  number  of  persons  who  have  settled  unauthorisedly  during  1971-72,  1972-73
 and  1973-74  and  to-date  on  the’  land  acquired  by  Government  for

 Bhilai,  indicating  the

 area
 thus  occupied;

 (b)  the  number  of  families  as  settled  as  2150  the  area  of  land  in  acreage  occupied  by
 them;

 (c)  whether  Government  revenue  wil!  not  increase  considerably,  if  these  settlements
 are  regularised  them;  and

 (d)  whether  the  residents  of  these  colonies  have  difficulties  of  drinking  water;  and  if  so,
 the  steps  taken  in  this  direction?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steeland  Mines  (Shri  Subodh  Hansda)  :

 (a)  The  total  number  of  unauthorised  occupants  on  Bhilai  Steel  Plant  land  is  over  3,000
 spread  over  ‘ani  area  of  approximately  440  acres.  The  unauthorised  occupations  are  in  the

 shape  of  temporary  tuts  and  shops  at  different  sites  and  pockets  mostly  in  the  labour  cam
 areas  located  North  of  National  Highway  No.  6  and  South  of  Uttai  Road.  Yearwise  break
 up  of  encroachments  unauthorised  construction  of  structures  during  the  years  19.0  ा  to

 1974
 is  not  available.

 (b)  During  1971-72  to  1973-74,  1158  Shops'and  establishments  and  families  have  been
 rehabilitated  or  regularised  or  settled.  The  area  of  land

 occupied  by  them  is  about  200
 acres.
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 (c)  Since  the  land  belongs  to  Hindustan  Steel  Limited,  the  question  of  increase  in  Go-
 vernment  revenue  does  not  arise.

 (d)  No,  Sir.  The  minimum  requirement  of  drinking  water  is  available  in  these  colonies
 With  the  formation  of  Bhilai-Durg  Special  Area  Development  Authority,  the  question  0

 augmenting  services  including  drinking  water  will  be  considered  एफ  them.

 दद्  मं  चेचक  और  पोलियों  रोगों  a  बद्धि

 3932.  श्री  मातंण्ड  fag :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे कि  :

 चेचक  और
 पोलियो  जिन्हें  पूर्णरूपेण  नियंत्रण क्या  देश  में

 में  समझा  जाता  तेजी  से  बढ़ते  जा  रहे

 यदि  at,  तो  राज्यवार  इन  रोगों  से  ग्रस्त  रोगियों  की  संख्या  क्या  और

 इन  रोगों  से  लोगों  को  बचाने  के  लिए  सरकार  क्या  प्रयास  रही  है
 ?

 और  परिवार
 नियोजन

 मंत्रालय  में  उप  (Mo  अभिय  कुमार  अ

 रिया  और  चेचक  की  घटनाओं  में  वृद्धि  हुई  है ।  ऐसा  कोई  प्रमाण  नहीं  जिससे  पोलियो  के

 रोगियों में  वृद्धि  हुई  दिखाई जा  सक

 एक  विवरण  संलग्न  [wate  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  8343/

 74]

 मलेंरिया  उन्मूलन  क  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  और  चेचक  उन्मूलन  के  राष्ट्रीय  कार्यक्रमों
 को  पांचवी  योजना  में  केद्रीय  पोषित  योजनाओं  के  रूप  में  जारी  रखा  जा  रहा  है  ।  इन

 का  समय  समय

 यर

 पुनरीक्षण  किया  जाला

 है

 और

 दनकी

 बेहतर  के लिए  आवश्यक  कार्यवाही  की  जाती  है  ।  पोलियो  से  बचाव  करने  संबंधी  सुविधाओं  में

 किया  जा  रहा  है  ।

 कोल्ड  Wes  ग्रेन  इस्पात  की  मांग

 3933.  श्रो  सो०  क्०  जाफर  शरफ  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा

 कि

 (®)  देश  में  कोल्ड  रोल्ड  ग्रेन  ओरिएन्टेड' इस्पात की वतंमान मांग इस्पात  की  व्तंमान  मांग  कितनी  और

 पैक  इस्पात  कितनी  मात्रा  में  और  किन  देशों  से  आयात  किया  जाता  है
 ?

 इस्पात
 और  खान  मंत्रालय  उप  मंत्री  ् शी  सुबोध  :

 अनुभान है  कि  कोल्ड
 रोल्ड  ग्रेन  ओरियेन्टेड  सिलीकन  इस्पात  चादरों  की  वर्तमान  वाषिक  मांग  लगभग  5,000

 रन  है

 अभिप्राय  कोल्ड  tes  ग्रन  ओरियेन्टेड  चादरों  के  आयात  के  आंकड़ों  सं

 यदि  ऐसा  है  तो  आयात  के  आकड़ों  में  ग्रेन  ओरियन्टेड  चादरों  तथा  नान  ओरियेन्टेड
 चादरों  के  आंकड़े  अलग  अलग  नहीं  होते  वर्ष  1971-72  Fa  23,735  टन

 विद्युत  इस्पात  की  चादरें  आयात  की  गई  जिसमें  सबसे  अधिक  मात्रा  qo  के०  से  आयात

 की  गई  थी

 उसके  पश्चात  अमेरीका  और  उसक  पश्चात  जापान  से  इनका  आयात  किया  गया  था
 ।

 थोड़ी  मात्रा  में  इनका  आयात

 जर्मन  जनवादी  जर्मन  संघीय  पोलेण्ड  तथा  स्वीडन  से  भी  किया

 गया  था  ।
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 50  करोड  रुपय  के  इस्पात  का च्  VOB  निर्यात

 3934.  श्री  aq  या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगें  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  चाल  वर्ष  50  करोड़  रुपये  Aegq n  के  इस्पात  का  निर्यात
 करने का  है

 निर्यात  विकसित  देशों  को  किया  जायेगा  अथवा  विकासशील
 व  यदि

 तो

 क्या  हमारे  इस्पात  का  मूल्य  विश्व  मंडी  में  प्रचलित  मलय  से  40  कम  होगा

 यदि  तो  इस  प्रतिकल  मुल्य  निर्धारण  के  कारण  क्या  है

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  वर्ष  1974-75  के

 दौरान  निर्यात
 के

 लिये
 50

 करोड़  रुपये  से  अधिक  eq  के  ह. आडर  प्राप्त  होने  की  सम्भावना

 हैं  ।

 ऐसी  सम्भावना  है  कि  निर्यात  विकसित  तथा न्या  विकासशील  दोनों  प्रकार  के  देशों

 को  किया  जायेंगा  ।

 और

 (7)

 इस्पात  के  निर्यात  की  अनुमति  विश्व  बाजारों  में  सबसे  अधिक  मूल्य  मिलने

 आधार  पर  दी  जाती  है  ।

 भारतीय  नाविकों  क  पंजीकृत  श्रमिकसंघों  क  विवाद

 3935.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारतीय  नाविकों
 के

 पंजीकृत  श्रमिक  संघ  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम
 1947  के  अन्तर्गत  कोई  भी  विवाद  उठा  सकते  और

 यदि  तो  ऐसा  तंत्र  कोनसा  है  जिनके  माध्यम  से  ऐसे  विवाद  हल  किए  जा

 सकते  ड  |

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्र  बालगोविन्द
 नहीं

 |

 व्यापारी  जहाज़रानी
 1948  की  धारा  150  के  उपबन्धों  के  अनसार

 नियोजकों  के  बीच  विवादों  निपटारा  जाना  है  ।

 इन  विवादों का  या  तो  राष्ट्रीय  सामुद्रिक  बोर्ड  नाविकों  की  मजदूरी

 और  सेवा  की  अन्य  शर्तों  पर  विचार  और  निर्णय  करने  हेतु  जहाज  मालिकों  और  नाविकों  का

 एक  ट्विपक्षीय  निकाय  या  जहाज  मालिकों
 और

 नाविकों  की  यूनियनों  के
 बीच

 त्रिपक्षीय  बातचीत  दवारा  किया  जाता  है  ।  विवादों
 को

 न्यायनि्ण॑य  gq  अधिकारणों को  भी

 निर्दिष्ट  किया  जा  सकता  है  ।

 राजस्थान  क  आकावली  परियोजना  से  ताब  के  कच्चे  साल  का  इकठठां  किया  जाना

 6.  श्री  शिवनाथ सिंह  :  घया  आर  NEU सोल  नी कि  द  बताने की  कपा

 करेंगे  किः
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 कया  राजस्थान  की  आकावली  परियोजना  से  तांबे  के  कच्चे  माल  के  इकट्ठा  करने

 और  अन्य  कार्य
 के

 लिए  किसी  प्राइवट  पार्टी  को  पट्टा  दिया  जा  रहा

 यदि  तो  किसे  और  किन  शर्तों  और

 इस  काम  को  हिन्दुस्तान  कापर  लि०  जैसे  किसी  सरकारी  उपक्रम  दवारा  अपनें o

 हाथ  में
 न

 लेने  के  क्या  कारण  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  एक  प्राइवेट  पार्टी  से

 आवेदन
 पत्र  प्राप्त  हुआ  परंतु  अभी  तक  अंतिम  नि  प  नहीं  लिया  गया  है

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ~

 हिन्दुस्तान  कापर  लि०  दवारा  इस  निक्षेप  को  अपने  हाथ  में  लेने  या  न  लेने  के

 प्रश्  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 S.  Gum
 ए  अनरोध farny  में  भूमि  सुवारों  के  लिए  सहायता  के

 3937.  थ्रो  नवल  किशोर  cat  am  fags  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सिक्किम  सरकार  ने  सरकार  से  भूमि  सुधारों  के  संबंध  में  सहायता का  अनुरोध

 ?

 यदि  तो  राज्य  सरकार  से  उक्त  अनुरोध  कब  प्राप्त  हुए  और

 सरकार  का  कितनी  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  है  और  किन  शर्तों  पर
 ?

 fair  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरन्द्र  पाल  जी  नहीं  ।

 (a)  और  प्रश्न नहीं  उठते

 Haat  खानों  से  विद्युत  प्रजनन  के  लिए  कोयल  का  भजा  जाना

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्रीं  यह  बताने  की  कृपा
 __3938-

 at  चन्दुलाल  चन्द्राकार :
 करेंगे कि  :

 देश  में  उन्‌  कोयला  खानों  के  नाम  क्या  है  जहां  से  विद्युत  प्रजनन
 के

 लिए  अन्य
 राज्यों  को  कोयला  भेजा  जाता

 क्या  उन  राज्यों  की  सरकारों  ने  इस  पर  आपत्ति  की  है  जिनकी  खानों  से  अन्य

 राज्यों  को  कोयला  भजा  जा  रहा  है  और  सरकार  च्  बिजली  पैदा  की  जा  रही  और

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या

 इस्पात  और  खान
 मंत्रालय में

 उप  मंत्री  सुखदेव  प्रसाद  पश्चिम
 स्थित  अनेक  कोयला मध्य  महाराष्ट्र  तथा  आं६र  प्रदेश

 से  अन्य  राज्यों  को  बिजली  उत्पादन  के  लिए  कोयला  भेजा  जा  रहा  है  ।

 ऐसी  कोई  आपत्ति  प्राप्त  नहीं  हुई  है
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।
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 भारत  इलक्ट्रानिक्स  लिमिट  ड  की  fast  af

 3939.  श्री  राजदव  fag:  क्या  रक्षा  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  इलैक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  की  बिक्री  में  पूर्वे  वर्षों  की  तुलना  में  22

 की  वृद्धि हुई

 क्या  विक्री  के  साथ  साथ  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  भी

 11.5

 प्रतिशत  की  वृद्ध हुई

 i)  बाद  th  को  और  ay “OY  की  इस
 गि  को

 बढाया
 भा

 सकेगा  तो  कम  से  कम  बनाये  रखा  जा  सकेगा  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री

 विद्याचरण
 :

 भारत

 इले क्ट्रानिक्स  लिमिटेड  की  विक्री  1972-73  के  दौरान  39.  73  करोड़  रुपये  से  1973-74

 में  48.61  करोड़  रुपये  बढ़  इस  प्रकार  से  लगभग  22  प्रतिशत  की  वृद्धि

 भारत  इलैक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  का  उत्पादन  1972-73  के  दौरान  39.  11  करोड़
 1975-74  45.10

 करह

 ह

 उत  गाद  से  सरता

 25.0

 सिका
 की  वृद्धि  हुई

 में  बिजली  की  कटौती  का  भारत  इलैक्ट्रानि्स  लिमिटड
 के

 उत्पादन  पर हाल
 कल  प्रभाव  पड़ा  है  परन्तु  निर्यात  और  उत्पादन  की  गति  को  कायम  रखने  के  लिये  हर

 sat  किया  जा  रहा  है  ।

 क  निर्वाण  के  लिए  मध्यय्रद दा  और  कर्नाटक  द्वार  कारखाने  कप  स्थापना

 3940,  wy  राजदेव  fag:  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जबलपुर  के  निकट  ग्राम  में  ट्रांसफार्मरों  निर्माण
 के  लिए

 मध्य

 प्रदेश  और  कर्नाटक  की  राज्य  सरकारों  ने  संयुक्त  रुप  से
 50  लाख  रुपये  की  लागत  से  एक

 कारखाने की  स्थापना की

 यदि

 हां

 तो  इस
 संयुक्त

 उद्यम  के  लिए  गोसालपुर
 ग्राम

 का  चुनाव  करने  के

 क्या  कारण और

 टांसफार्मरों  का  निर्माण  किया  .  जा  सकता  है क्या  लघु  उद्योग  क्षेत्र

 भारों  उद्योग  मंत्रालय  में  उप  नत्रा  दलबर  :  एन०
 जी०  ई०  एफ ०

 बंगलोर  जो  कर्नाटक  राज्य  का  एक  उपक्रम  है  मध्य  प्रदेश  राज्य  उद्योग
 तगम  के

 साथ  संयुक्त  उद्यम  के  रुप  में  जबलपुर  के  निकट  गोसालपुर  गांव  में  ट्रासफार्मरों  का  निर्माण

 करने  के  लिए  एक  कारखाना  स्थापित  कर  रहा  है
 ।

 इस  बात  का  निर्णय  संबंधित  राज्य  उद्यम  ही  करेंगे  कि  जिस  परियोजना  को  व

 स्थापित  करना  चाहते  है  उसके  लिए  अधिक  उपयुक्त  स्थान  कौन  सा  है

 लघु  क्षेत्र  में  छोटे  वितरण  ट्रांसफार्मरों  बनाये  जा  सकते  है  ।

 अफगा। मस्तान  क  एक  प्रतिनिधि  सण्डल  द्वारा  भारत  की  यात्रा

 3941.  श्री  जगन्ताथ  मिश्र :  क्या  fade  मंत्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंग करेंगे कि  :

 क्या क्या  आपसी  हितों  के  मामलों  पर  चर्चा  करने
 में

 अफगानिस्तान  के
 एक

 प्रतिनिधि
 मंडल  ने  जून  में  भारत  की  की
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 )  यदि  तो  किस  प्रकार  की  बातचीत  की  और

 इसका  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरन्द्  पाल
 fae )

 :

 जी  यह ष्ट
 मंडल  भारत  अफगान  संयुक्त  अ  सही  लील

 और  बात  चीते  के  बाद  जो  प्रैस  विज्ञप्ति  जारी  की  गई  वह  साथ  लगी
 में  रखो  गयी  ।  व faa  संख्या  एल०  टी (५  8344/

 देश  में  का  फलना

 3942.  शनी  बनमाली  पटनायक :  स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बतान

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  देश  पिछले  वर्ष  पन्द्रह  लाख  से  अधिक  व्यक्तियों  के  मलेरिया  से

 हान  का  पता

 क्या  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  का  पुनर्विलोकन  करने  से  इस  बात  का

 पता  चला  है  कि  ad  तक  विभिन्न  प्रकार  से  रसायनों  और  कीटनाशक  औषधियों  का
 काल  करने  के  बावजूद  मलेरिया  का  उन्मूलन  नहीं  हुआ

 ~

 यदि  at,  तो  इस  बार  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  इस  महत्वाकांक्षी

 कार्यक्रम  की  विफलता  के  क्या  कारण  है

 युद्ध  स्तर  पर  देश  में  मलंरिया  का  उन्मूलन  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने

 का  प्रस्ताव है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  कठ  feeR):  1973

 में  मलेरिया से  लगभग  15  लाख
 ~

 eae से  wafer  की  घटनाओं  में  के  लिए  जो  बातें  जिम्मेदार  वे  इस

 (1)  कीटनाशकों  का  समय  पर  न  मिलना  और  काफी  मात्रा  में  उनका  वितरण  न

 कर  पाना  ॥

 (2)  कुछ  क्षेत्रों  में  कतिपय  किस्म
 के

 मछरों  प्रचलित  कीटनाशकों  को  हजम
 कर  लेना

 (3)  तेजी  से  का  बसना  और  उनका  औद्योगिकीकरण  जिसके  परिणाम  स्वरूप
 मच्छर  होने  के  हालात  में  वृद्धि  होना  ।

 मलेरिया  उन्मूलन  के  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  की  समय  समय  पर  समीक्षा  की_जा  रही  है  और

 आवश्यकतानुसार  उपचारी  उपाय
 भी

 बरते  जा  रहे  है
 ।

 मलेरिया  उन्मूलन  के  राष्ट्रीय  कार्यक्रम
 की  अनुसन्धान  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  और  सरकार  को  एक  वै  नीति  के  बारे  में  सलाह

 दे

 लिए  बाशी  कता  का

 अ

 वर  दिग  नया  है  लिपने  सरिता  समाया  हैं  समाता प्रख्यात  प्रशासक  और  वैज्ञानिक  सम्मिलित  हैं
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 न

 कॉयल  म  hs  ~ ra  मे  खाद्यान्न  का  वितरण

 Lend
 3943.  श्री  विश्वनाथ  झुझुनवाला :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 क्या  कोयला  खान  कर्मचारियों  में  खाद्यान्न  वितरण  संबंधी  एक  योजना  सरकार  ने

 यदि  तो  बनाई  गई  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 सरकार  का  अगर  कोई  राजसहायता  देने  का  विचार  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 इस्पात  wiz  खान
 मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  :  (  (q)

 कोयला  खानों  के  कामगारों के  का  दायित्व  राज्य  सरकारों का

 लथा

 एक  योजना  भी
 कन्द्रीर  सरकार  दवारा  खादूयान्न  तथा  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  की  प्राप्ति  और  वितरण  के  लिए

 तैयार

 किए  जा  रहे  प्रयासों  में  सहायता  दी  जा  सके  ।
 की  जा  रही  है  ताकि  राज्य  सरकारों  दवारा  वित्तरण  व्यवस्था  के  लिए

 जी  नही ं।

 fares  fava  वाले  कृषि  विमानों  का  निर्माण

 3944.  aly  fee  :  रक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  हिन्दुस्थान  एयरोनाटिक्स  बंगलोर  ने  केन्द्रीय  कृषि  मंत्रालय की  वित्तीय

 सहायता
 और

 वाले  विमानों  का  निर्माण  करना  आरम्भ  कर  दिया

 यदि  तो  क्या  उक्त  विमानों  का  निर्माण  करने  की  क्षमता  हाल  ही  में  पैदा

 की  गई  है  अथवा  अन्य  डिजाईन  निर्माण  को  हानि  पहुंचा  कर  इन  का  निर्माण  किया  गया  ?

 रक्षा  मंत्रालय -  TW  मंत्री  विद्या  चरण  q 2 Ft )  हां  श्रीमान  ।

 कृषि  विमान  का  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  में  उपलब्ध  संसाधनों
 और

 उप  के  माध्यम  से  निर्माण  किया  जा  रहा  है  ।  इसके  लिए  अलग  से  कोई  निर्माण

 प्रभाव  नहीं  पड़ा  है

 ।

 इस  परियोजना  का  किसी  अन्य  विमान  के
 पर

 पदिचम  बंगाले  में  कारखान  क  बन्द  होन  और  परिसमापन  की  स्थिति  के  दौरान  FA  चारियों  को

 उपदान  न  दिया  जाना

 3945.  श्री  ए०  के०  एस०  इसहाक  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  करेंगे
 .

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  में  के  बन्द  होने
 और

 समापन  की  स्थिति  के  दौरान  जिन  औदयोगिक  कारखानों  के

 दिया  उनक  जो  मामले  सरकार  के  ध्यान  में  लाये  उनक
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 क्या  किसी  मामले  के  बार  में  कोई  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  at,  तो  की  गई  कार्यवाही  की  मुख्य  बातों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस

 बार  में  परिणाम  प्राप्त  हुए

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द
 :  से  (7)

 |
 सुचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  ।  यथा  समय  सभा  की  मेज  पर  रख

 उपदान  निधि

 3946.  श्री  ए०  Fo  एस०  इसहाक  श्रममंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कर्मचारियों  के  उपदान  अधिकारों  की  सुरक्षा  करने  के  लिए  विशेष  रूप  से

 कारखानों  के  बन्द  होने  अथवा  परिसमापन  के  दौरान  सरकार  उपदान  निधि

 यदि  तो  इस  बारे  में  की  गई  कार्य  वाही  की  मुख्य  बातें  क्या  है
 और  इस

 बारे  में  कमेचारियों  ने  fea  प्रकार  की  शिकायत की

 (7)  उस  समिति  के  सदस्यों  का  ब्यौरा  क्या  जो  इस  प्रगत  का  अध्ययन  कर  रही

 है

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  और  इस  प्रयोजन

 क्ले  लिये  सरकार  दवारा  स्थापित की  ने  हाल  ही  में  इस  मामल  की

 के  rh  ग  र  Gat  froma  थ  ats  में में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  जो  ca  प्रतिष्ठानों
 के  श्रमिकों  दूवारा  की  गई  जिनकें  संबंध  में  राज्य  सरकारें  समुचित  सरकारें  है  ।  केन्द्रीय

 कार्य  क्षेत्र  बन्दी  और  परिसमापन  के  मामलों  में  उपदान  का  भुगतान  किये  जाने  के

 बारे  में  दो  शिकायतें  केन्द्रीय  औद्योगिक  संबंध  तंत्र  को  प्राप्त  हुई  जो  मामले  की  जांच

 कर  रहा है  ।

 जिस  समिति  ने
 अधिकार  नाँ  रक्षण  तथा  साम्बर

 के

 पर्त की  जांच  उसमें  निम्नलिखित शामिल  थे

 1.  श्री  एन  पी०  अध्यक्ष

 अपर  श्रम  मंत्रालय

 नई  दिल्‍ली

 2.  श्री  सी०  बी०  AR,  सदस्य

 सहायक बीमा
 शिमला  |

 3.  वी०

 उप  आर्थिक ज  विभाग

 नई  दिल्‍ली ।

 4.  श्री  बी०  ao  सदस्य

 महा  राष्ट्र Se
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 5.  श्री  एम०  सी०  1.0  सदस्य
 अपर

 पश्चिम  कलकत्ता |

 6.  श्री  To  एस०

 केरल  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम
 ब्रिवेन्द्रम ।

 7.  श्री  आर०  एम  ०

 प्रबंधक नि

 भारतीय  जीवन  बीमा

 8.  श्री  दलजीत fag
 उप

 श्रम  मत्ालय

 नई  दिल्‍ली

 कारों  के  आबन्टन  में  डाक्टरों को  प्राथमिकता

 3947.  श्री  महामात्र  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें

 कि  क्या  डाक्टरों  को  अपनी  dice  चलाने  लिए  कारों  की  खरीद  हेतु  परमिट  प्राप्त  करते
 में  अन्य  लोगों  की  अपेक्षा  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ?

 उद्योग  में  उप  मंत्री  दलबीर  faz)  हां  |

 चोन ओर  नेपाल  के  बीच  नया  व्यापार  और  भूगतान  समझौता

 3948.  seat  fag  atat  क्या  fata  मंत्री  यह
 ान

 की

 हगा  करा

 क्या  सरकार  को  चीन  और  नेपाल  के  बीच  किये गये  किसी  नये  व्यापार  भुगतान

 करार  की  जानकारी  और

 क्या  उक्त  करार  से  भारत  के  साथ  नेपाल  के  पारस्परिक  आधिक  संबंधों  पर  कोई

 तिकूल  प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सूरन्द्र  पाल  क

 नहीं  ।  भारत  नेपाल  क  परम्परागत  आधिक  संबंधों  पर  ऐसी  किसी  प्रभाव  की

 हमें  आशंका नहीं  है

 यूनाइटेड  मिनरल  बक्स  बिहार  से  प्राप्त  ज्ञापन

 3949,  थ्रो  wits  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  युनाइटेड  मिनरल  €_ है जि  बिहार
 के

 महासचिव  ने

 इस्पात  और  खान  मंत्री  को  भेजे  गए  दिनांक  24  1974  के  एक  ज्ञापन  में  यह  मांग

 की  है

 फि

 गरे  उडीसा  सीमेंट

 fre

 विकि. 24 लोटपहाड, ले; औ  को  क एक ्य  dare  arn खानों  का  प्रबन्ध  सरकार  अपने  हाथ  में  और
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 उत्तर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  इसके  क्या  काराण

 दै

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  म  उप  मंत्री  सुखदेव  :  हां  ।

 श्रम  मंत्रालय  खानों  पर  इन  श्रमिक  समस्याओं  तथा  शिकायतों की  पहले  से  ह

 जांच  कर  रहा  जिसके  कारण  अधिग्रहण  की  मांग  की  गई  है  ।

 गेस  द्वारा  पकाये  जाने  वाले  फलों  का  बुरा  प्रभाव

 3950.  श्री  wen  Tigg  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  ae  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 ह  क्या  भारतीय  उपभोक्ता  परिषद  ने  सरकार  का  ध्यान  गैस  द्वारा  पकाये  जान

 वाले  फलों  के  बरे  प्रभावों  की  ओर  दिलाया  और
 ह

 यदि  तो  इस  मामले  म  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  के  :  हां  ।

 गैस  से  पकाए  फलों  को  खानें  से  मनुष्यों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ते  हैं  उनकी  जांचा

 पडताल  की  जा  रही  है  ॥

 खाद्या्त  और  seat  के  बढ़ते  geal  से  अत्यधिक  प्रभावित  देशों  को  संपरकत  राष्ट्र  संघ  द्वारा

 बनाई  गई

 3951.  श्री  ATH  जज  क्या  बिदेश  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा
 करंे  कि

 ः

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  महासचिव  ने  पाकिस्तान  और  बंगला
 देश  को

 उन  28  देशों  की  सूची  में  रखा हैं  जो  खाद्यान्न  तथा  इंधन  के  बढ़ते  मल्पों  से  अत्यधिक

 प्रभावित  हुये  हैं  ;

 क्या  उन्होंने  वह  सूचो  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  सदस्यों  भेजी  और

 स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सुर््ध  पाल  fag):  यह  सूची  उस

 कसौटी  को  आधार  मानकर  बनाई  गई  है  जो  संयुक्त  wee  महासभा  के  छटे  विशेष  अधिवेशन

 में  स्वीकृत  कार्रवाई  कार्यक्रम  में  निर्धारित  की  गई  थी  जिसमें  दूसरी  बातों  के  साथ  निर्यात

 ada  के  लिए  संबंधित  आवश्यक  वस्तुओं  के  आयात  की  लागत  में  वृद्धि  भी  शामिल

 at

 अत्यधिक  गंभीर  स्प  से  प्रभावित  विकासशील  देशों  के  भुगतान  की  समस्याओं

 को  हलका  करने  के  लिए  अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  किए  जाने  वाले  प्रयासों  में  सरकार  सक्रिय

 रूप  से  भाग  लेती  रही  है  ।  हाल  संयुक्त  राष्ट्र  के  महासचिव  द्वारा  जो  कदम  उठाये

 जा-रह ेहै  वे  महासभा  के  छटे  अधिवेशन  क  उन  निर्णयों  के  अनुपालन  में  है  जो  इस  उददश्य

 के  लिए  एवं  विशेष  कार्यक्रम qe
 करने  क  वास्ते  लिए  गए  थे
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 महाराष्ट्र  के  लव  उद्योग  कारखानों  के  लिए  लोह  और  इस्पात  की  कमी

 3952.  श्री  घामनकर

 श्री  बसन्त साठ  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 Fat  लोहे  और  इस्पात  की

 क

 का  महाराष्ट्र  और  अन्य  राज्यों  के  लघु  उद्योगों
 कारखानों  पर  fat  प्रभाव  पड़ा  और

 यदि  तो  लघू  उद्योग  कास्खानों  दबास  सामान्य
 फिर  से  शुरू  faa

 जाने
 को  सुनिश्चित  करने  क  लिए  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा

 करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 इस्पात  ae  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध
 :  रक्ई  श्रेणियों  क

 लोहे  और  इस्पात  की  मांग  उपलब्धि  से  अधिक  है  भौर  हो  सकता  है  इससे  देश  के  अन्य  भागों

 की  तरह  महाराष्ट्र
 की  लघु  उद्योग  इकाइयों  को

 भी
 अपर्याप्ति  सप्लाई  की  समस्या  का  सामना

 आबंटन करना
 पड़े  रहा  हो  ।  वर्तमान  वितरण  प्रणाली

 के
 अधीन  राज्यवार  नहीं  किये

 जात  हैं  ।  मुख्य  इस्पात  कारखानों  से
 इस्पात

 कਂ  sant  का  विनियमन  इस्पात  प्राथमिकता

 समिति  करती  है  जो  अवधि  किशेष  में  इस्पात  के  अन्ततः  जिसके  लिए  इस्पात  की  मांग

 की  गई  इस्पात  की  उपलब्धि  तथा  स्पर्धी  मांगों  को  ध्यान  में  रखती  है

 इस्पात
 उपलब्धि  में  वृद्धि  के  लिए  किए  गए

 उपायों  प्रौद्योगिक  सुधार ं

 दवारा  उत्पादन  में  वद्धि  मालिक  मजदूर  संबंधों
 को  बेहतर  संयंत्र  और  मशीनरी

 कि  रख-रखाव  में  सुधार  इस्पात
 कारखानों

 में  अनुपूरक  सुविधाओं  की  व्यवस्था

 उपस्करों  की  बेहतर  उपलब्धि  सुनिश्चित  करने  के  लिए  नवीकरण
 तथा

 पूजीगत
 मरम्मतों  का

 कायक्रम  जिन  श्रेणियों  की  आपूर्ति  कम  है  उनक  लिए  विशेष  रुप  से  उदार  आयात

 नीति  निर्यात  ar  विनियमन  करना  तथा  वितरण  प्रणाली  को  सुप्रवाही

 लित हैं

 slonrisay  कोयला  खानों  की  विस्तार  सम्बन्धी  समस्याएं

 3953.  श्री  चबाई०  ईश्वर  रेडडी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कुचों

 करग  कि

 ~
 व्या  कोठागडियम में

 कोयला  खानों -  क  विस्तार  की  समस्या  का  सामना  करना

 पड़  रहा

 यदि  तो  इस  बार थ कि  ba |  SINTON  > {  क्या  दिव  दि  | ्  te
 य  किया  और

 म क्या  इन  कोयला  खानों  लाभ  हो  रहा  और

 (#)
 वर्ष  1972-73  और  1973-74  म  इसक  उत्पादन  और  संबंधी

 आकड़े

 इस्पात और  खान  मंत्रालय  उफ  मंत्री  सुखदेव  :  (=)  (4)

 कारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी
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 fargeara  लेटेक्स  त्रिवेन्द्रम  का  विस्तार

 3954.  श्री  वयालार  रवि  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  कों

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ब्िवेंद्रम  स्थित  हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लि०  का  विस्तार  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 यदि  at,  तो  प्रस्ताव  की  रूपरखा  क्या  है  तथा  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की

 जा  चुकी  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कोण्डाजी  :  (#)

 और  जी  ब्रिवेंद्रम  स्थित  निरोध  फैक्टरी  की  व्तेमान  उत्पादन  क्षमता  1440  लाख

 निरोध  प्रति  ad  से  बढ़ा  कर  2880  लाख  निरोध  प्रति  वर्ष  तक  करने  के  प्रस्ताव  का  भारत

 सरकार  ने  अनुमोदन  कर  दिया  है  ।  नये  ada  का  निर्माण  और  उसकी  स्थापना

 fur  प्रोजेक्टस  लिमिटेड  द्वारा  की  जायगी  ।  इस  प्रोजेक्ट  के  लिए  एक  बायलर

 तथा  कुछ  AY  सामानन  के  लिए  उन्होंने  पहले  ही  आडर  दे  दिए  हैं

 भूमिगत  परमाणु  विस्फोट  के  बार  में  faaaat  और  ब्रेजनव  के  बीच  फरार

 3955.  श्री  राम  सहाय  पाण्ड  क्या  विदश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  भूमिगत  परमाणु  विस्फोट  क  बारे  में  भूतपूर्व  राष्ट्रपति
 निक्सन  और  सोवियत  कम्युनिस्ट  पार्टी  चीफ  dada  के  बीच  हाल  में  हुये  करार

 at  भौर

 दिलाया  गया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ह ै?

 fazer  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरन्द्र  पाल  fag):  (%)  at

 यह  संतोष  का  विषय  है  कि  दो  महान  शक्तियों  में  हथियारों  की  होड़  को  और

 सीमित  करने  के  बार  में  समझौता  हो  गया  है  ।  समझीते  में  शांतिपूर्ण  कार्यों  के  लिए  भूमिगत

 ay  परीक्षण  को  विशेषरूप  से  शामिल  न  किया  जाना  स्वागत  के  योग्य  है  क्यों  कि  यह  भारत

 की  नीति  के  अनुरूप  है  और  जो  यह  है  कि  सभी  देश  अणु  शक्ति  का  सभी  शांतिपूर्ण  कार्यों

 के  लिए  बिना  भेद  भाव  के  विकास  करें  ।

 भुट्टोज  ओलिव  ब्रांचਂ  शीषंक  के  बार  में
 समाचार

 3956.  श्री  बसन्त  साठ े:

 श्री  घामनकर  :

 कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार का  दिनांक  7  ated,  1974  के  अंग्रेजी  के  एक  देनिक

 चार  पत्न  में  भुटूटोज  ओलिव  ataਂ  side  के  अन्तगंत  प्रकाशित  समाचार  की  और

 दिलाया  गया  और

 यदि  तो  तत्सबन्धी  तथ्य  क्या  हैं  और  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  राम  जी  at,  श्रीमन  ।
 च्

 सरकार  ने  समाचार  में  दी  गई  सूचना  की  जांच  की  है  ।  इस  संबंध  में  अग

 और  प्रकट  करना  लोकहित  में  नहीं  होगा  ।  हमारी  सुरक्षा  पर  प्रभाव
 डालने

 वाली

 संभी  संबंधित  गतिविधियों  की  लगातार  समीक्षा  की  जाती  हैं  ।
 हमारी  सुरक्षा  सेनाएं  सीमा

 पर
 लगातार

 निगरानी  रख  रही  है  और  जहां  आवश्यक  हो  उन्हें  सख्त  कार्रवाई  करने  के

 आदेश हैं  ।

 TAA  सं  वद्धि

 3957.  श्री  बसन्त  साठ  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गत  तीन  वर्षो  से  श्रमिकों  के  असन्तोष  में  वृद्धि  होती  जा  रही  है  और  अब  उसने

 चिन्ताजनक  रूप  धारण  कर  लिया

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  उद्योग  और  राज्यवार  तथ्य  क्या
 =

 औ
 द्योगिक

 श्रमिकों FAT  सरकार  विशेषकर  महत्वपूर्ण  उद्योगों  के  श्रमिकों  में

 बढ़ते  हुए  असन्तोष  को  रोकने क  लिए  कोई  समेकित  कार्यक्रम  बनाया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  रूपरेखा  क्या  है
 ?

 संलग्न  विवरण श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  और  (@)
 I  और  II,

 1971,
 1972  और  1973  के  दौरान  हानि  हुए  श्रम  दिनों  क

 संख्या  क  में
 उपलब्ध  सूचना  का  उद्योग  वार  और  राज्यवार  खुलासा

 कते  हैं
 | |  [ware  में  रखे  गये  fat  संख्या  एल०  8345/74]

 और
 (3) an

 कन्द्र  तथा
 सज्यों

 औद्योगिक  संबंध  तत्  वर्तमान  कानूनी
 उपबन्धों  और  स्वेच्छिक  व्यवस्थाओं  के

 आवश्यकतानुसार  अनौपचारिक  विचार  विमर्शों  ,

 न्यायनिणंय
 या  विवेचन  के  दवारा  श्रमिक  अशान्ति  से  पैदा  होने  वाले

 गागा को  कम  करने
 के

 प्रयास  करता  रहता  है  ।  विवादों  /  श्रमिकों  की
 शिकायतों

 का
 शीघ्र  निपटार

 सुरक्षित  करने  क
 लिए

 औद्योगिक  विवादों  संबंधी
 व्यापक  कानून  में  जिसके  बार  में  at

 तयार  किए  जा  ह  नियम  संबंधी
 व्यवस्थाएं  करने  की  चेष्टा  की  गई  है  ।

 महाराष्ट्र  के  fazed  क्षेत्र  के कालजों  सें  एन ०  सी ०  ato  की  तकनीकी  यूनिटों  का  बन्द  होना

 3958.  ait  वसन्त  साठ

 att  घामतकर  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 A ad y महाराष्ट्र  के  faay  aa  के  काल  ६ कि  म  एन  सीਂ  सी  की  तकनीकी  यनिटों  को

 बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव  हैं

 यदि  तो  इसक  क्या  कारण

 क्या  vat
 प्रस्ताव  अनुचित  है

 क्यों  कि  इससे
 कालेज  छात्र  तकनी

 की  प्रशिक्षण  के

 अवसर  से  वंचित  हो  जायेंगे  जिससे  सेनिक  कमीशन  में  चुनाव  होने
 में  सहायता  मिलती

 और  इसके  अलावा  150  से  अधिक  कर्मचारी  भी  बेरोजगार  हो  ज

 यदि  तो  क्या  उक्त  क्षेत्र  में  एन  सी  सी  की
 तकनीकी  यूनिटों  को

 जारी
 रखने

 के  प्रस्ताव  पर  qafaare-  करेगी  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 sat | ।
 रक्षा  मत्रालय  म  उप  मंत्री  (att  जग०  बी०  पटनायक )

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  का  उत्पादन

 3959.  श्री  समर  गह  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  महाप्रबन्धक  की
 घोषणा  के  अनुसार  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  में  इतना  अधिक

 उत्पादन  हुआ  है  जितना  पहले  कभी  नहीं

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 उत्पादन  में  इतनी  अधिक  afe  किन  कारणों  से  और

 (9)
 उत्पादन  लक्ष्य  की  प्राप्ति

 में
 तथा  अन्य  तकनीकी  कर्मचारियों  और

 कारियों  के  योगदान  की  सराहना के के  लिए  सरकार  ने  क्या  की  है  ?

 दुर्गापुर इस्पात  और
 खान

 मंत्रालय  में
 उप

 मंत्री  सुबोध  और  (a)
 इस्पात

 कारखाने  के  महा
 प्रबन्धक  ने  ऐसी  कोई  घोषणा  नहीं  की

 1974
 में

 दुर्गाधुर
 इस्पात  कारखाने

 में  विक्रेय  का  उत्पादन  64,654
 '

 टन
 हुआ

 1966  से

 ले  कर  सबसे  अधिक  हैं  परन्तु  यह  अब  तक  हुए  उत्पादन  में  सबसे  अधिक  नहीं  है  ।

 रेलवे  हड़ताल  की  अवधि  में  कम  खपत  होने  के  कारण  कारखाने  में  कच्चे  माल  का

 पर्याप्त  स्टाक  हो  गया  ari  हड़ताल  समाप्त  होते  ही  उत्पादन  में  क्रमिक  वृद्धि  होने  लगी ।

 जून  म
 बिजली

 की  सप्लाई  की  स्थिति  असंतोषजनक  नहीं  थी  और  मालिक  मजदूर  सम्बन्ध
 अपेक्षाकृत  अच्छे  ।  फिनिशिंग  मिलों

 का  कार्यकरण  भी  अच्छा  रह  ।  इन  सभी  बातों  के

 फलस्वरूप  जून  में  विक्रेय  इस्पात  के  उत्पादन  में  काफी  वृद्धि  हुई

 (3)  सरकार  को
 इस

 बाते  से  प्रसन्नता
 हुई  है  कि  कामगारों  और  अन्य  तकनीशनों  तथा

 अधिकारियों के  अच्छे  कार्य  के  फलस्वरूप  जून  में
 उत्पादन

 संतोषजनक  हुआ  सरकार  को

 आशा
 है

 कि  यह  स्थिति  बनी  रहेंगी  और  इस  वर्ष  के  लिए '  निश्चित  गया  लक्ष्य  प्राप्त

 at  जायेगा  |

 सेना  द्वारा  पंजाब  के  गुरदासपुर  जिले  में  भूमि  का  अधिग्रहण

 3960  ८. है  नारायण  चन्द  परादार  :  कयों  रक्षा  मंत्री  यह  बतान  -  HAT  करग

 ta

 ~
 क्या  पंजाब  के  गुरदासपुर  जिले  की  पठानकोट  तहसील  में

 सेनिक  प्रशासन  ने  जनता

 a  कुछ  अधिग्रहीत  की

 यदि  तो  ने  गत  तीन  वर्षों में  कुल  कितनी  भूमि  अधिग्रहीत  की

 सरकार  ने  भूमि  के  मालिकों  तथा  काश्तकारों  दोनों  प्रकार  के
 कितने  कितने  व्यक्तियों

 को  मुआवजा  feat  और

 इस  अवधि  में  दोनों  श्रेणियों  के  प्रत्येक  व्यक्ति  को  कितना  कितना  मुआवजा  fear

 गया है  ?
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 रक्षा  मंत्रालय  में उप प  मंत्री  (at sto  बी०  :  जी  at,  श्रीमान  ।

 370.45  एकड ़।

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी
 जाएगी  ॥

 गुरदासपुर  जिल  के  भूमि  मालिकों  तथा  काश्तकारों  को  मुआवज  का  भूगतान

 3961.  श्री  नारायण  चन्द  WAT :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब
 के

 गुरुदासपुर  जिल  की  पठानकोट  तहसील  के  व्यक्तियों  की
 ओर

 से
 के  मालिकों  तथा  काश्तकारों

 जितनी  भूमि  गत  तीन  वर्षों  में  सैनिक  प्रशासन
 मुआवजे  के  भुगतान  के  बारे में  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त हुए  और

 यदि  तो  सरकार  ने  उन  अभ्यावेदनों  पर  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जे०  बी०
 ~  ~

 और  इस  संबंध  में

 प्राप्त  विभिन्न  अभ्यावेदनों  के  बारे  में  सूचना

 क्र०  स०  ne  का  सारांश  की  गई  कार  वाई

 1.
 हरिजन  आवेदकों  के  मकानों/भूमि  स्थलों  जांच  पड़ताल

 से  पता
 चला  है  कि  afc

 का  अबादीਂ  क्षेत्र में  सेता  दवारा  जनों  अबादी  क्षेत्र
 को  अधिग्रहण

 कार्रवाई  में
 ~

 ग्रहण  कर  लिया  गया  है  और  उन्हें  कोई  सम्मिलित  नहीं  किया

 मुआवजा नहीं  दिया  गया  है  ।  गया  था  आवेदकों  को  तदनसार

 सूचित  कर  fear  गया  है  ।

 2.  आवेदक  को  अधिग्रहण  की  लागत  नहीं  जांच  पड़ताल  से  पता  चला

 दी  गई  है  ।  भूमि  के  अधिग्रहण  at  कार्रवाई  की

 जा  रही  है  और  भमि  का  सल्य

 के  निर्णय  की  घोषणा

 पश्चात  ही  जाएगा  ।  आवदक

 को  तदनसार सचित  कर  गया  है  ,

 3.  आवेदकों की  भूमि का  सेना  प्राधिकारियों  जांच  पड़ताल  से  पता  चला  है  कि  आवेदक

 दुबारा  अधिग्रहण  किया  जा  रहा
 की  भूमियों  के  अधिग्रहण/अधियाचन

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 आवेदकों  को  सूचित  कर  दिया  गया

 है

 4,  आवदक  को  मुआवजा  नहीं  दिया  गया  है  22-8-73  को  वित्तीय  स्वीकृति  जारीਂ

 कर दी  गई  थी  एम  एलਂ  एण्ड

 सी  प्राधिकारियो ंसे
 गया  है  कि

 वे  इस  की
 जांच  करें  कि  क्या  आवेदक

 को  मुआवजा दे दे  दिया  गया हैं  ।  मुआवजे
 की  अदायगी  करना  कलक्टर  की  जिम्मे
 are  ।
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 लित

 उत्तर

 ऋ  स०  अभ्यावेदन का  सारांश  की  गई  कार्रवाई

 5.  समीप  की  ry  की  तलना  में  मुआवजा  एस  एल  ए  सी  दवारा  प्रस्तावित  दरों

 कम  दर  पर  दिया  जा  रहा  है  ।  के  आधार  पर  22-8-73  को  वित्तीय

 मंजूरी जारी  की  गई  थी  ।
 उसने  भूमि

 की  स्थिति/शक्ति  पर  विचार  करते

 हुए  इस  तीन  खण्डों  में  बांटा  है  ।

 भमि  का  स्वामी  मध्यस्थता  करा  सकता ध

 ei  आवेदकों  को  तदनसर  सचित  किया

 जा  रहा है  ।

 6.  आवेदकों  को  दिया  गया  मुआवजा  ठीक  राज्य  सरकार  दवारा  मध्यस्थ

 नहीं है
 ।  उसने  आर  ए  आई  पी  कर  दिया  गया है

 अधिनियम  1952 की  धारा  8  के

 अधीन  मध्यस्थ  for  करन  के  लिए

 कहा है  ।

 आवेदकों  की  भूमि  के  अर्जन  के  बारे  में
 भमि  अजन  के  लिए  सरकारो  स्वीकृति

 रक्षा  विभाग  दवारा  सक्रिया  से  विचार  जारी  कर  दी  गई  है  और  भूमि  के

 किया  जा  रहा  है  और  मुआवजे  की  अजन के  लिए  कारंवाई की की  जा  रही

 दर  10,000  रुपए  प्रति  एकड़  होनी  है  ।  कलक्टर  दुवारा  निर्णय  की  अभी

 घोषणा की  जानी  है

 18  वृक्षों  का  अधिग्रहण  किया  गया  था  जांच  पड़ताल  से  पता  चला  है  कि  जिस

 qed  कोई  मुआवजा  नहीं  गया  भूमि का  रक्षा  विभाग  अधिग्रहण

 1  किया  गया  है  उस  भूमि  में  वृक्ष  न्हीं
 आवेदक  को  स्थिति  के  बार मं

 सूचित  कर  दिया  गया  था  ।

 9.  भूमि  के  अधिग्रहण से  पहल  आवदक  का  जांच  पडताल  से  पता  चला  है  मकान

 जो  मकान  बनाया  उसका
 भूमि  अधिग्रहण  के  .  बनाया  गया

 सेना  अजन  नहीं  गया
 था  ।  एक  अवैध  कब्जे  मामले

 है  और  मुआवजा  नहीं  दिया  गया
 आवदक  को  तदनुसार

 सूचित  करा

 गया  था

 yea  प्रदेश  क  fant  जिले  में  तांबे  और  चांदी  के  निक्षेप

 3962  sft  रण  बहादूर  सिंह  :
 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  सिधी  जिले  में  तांबे  और
 चांदी

 के  भारी  निक्षेपों  का  पर्तों
 लगा  ?

 जा  रही  और
 यदि  तो  इन  क्षेत्रों  को  निकालने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 यह  कार्य  कब  आरम्भ  किया  जाएगा  तथा  इस  से  कितने  व्यक्तियों
 रोजगार

 मिलने का  अनुमान
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 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  :  मध्य  प्रदेश  के  सिधी  जिले

 में  की  गई  भूवेज्ञानिक  खोजों से  सतनाराह के  निकट  स्फटिकमय  व

 रबंदार  चूना  पत्थर
 से

 युक्त  कार्बनमय  फिलाइट  में  छोटे  दानों
 क

 रूप  में  भरपर  मात्रा  में  तांबा  होने
 का  पता

 चला  सिधी  शहर  से  लगभग
 24  कि०  मी  ०  पश्चिम  की  ओर  स्थित  मोटगमा  गांव  के  आस  पास  करीब

 18  हेक्टेयसें  क्षेत्र  सिलिमेनाइट के  साथ  साथ  बहुत  थोड़ी  मात्रा  में  चांदी  होने  की  सूचना  मिली  है
 ।

 ताब

 और
 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  की  ड्रिल  यूनिट  oon  गुरियारा  क्षेत्रमें

 चूंकि  उपयेक्त  निक्षेपों  के  बार  में  खोज के  लिए  समन्वेषण  कार्य  किया  जा  रहा  है  ।

 स  क  re  म  ब  Tt  स  वा  अत  T fa  बदता  ।

 केन्द्रीय  उपदान  निधि  atafa

 3963.  श्री  Yo  क्क्०  एम०  इसहाक  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  उपदान  निधि  के  विशेषक  औद्योगिक  कारखानों  के  बन्द

 होने  अथवा  उनको  दीवालिया  होने  की  अवधि  में  उपदान  अधिकारों  के  संरक्षण  की  जांच

 कर  रही  के  सदस्यों  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 शम  मंत्रालय में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  समिति  अपनी  रिपोर्ट पहल  ही
 कर  दी  है  |  इसमें  हुए

 1.  श्री  नि०  प्र०  अध्यक्ष

 अपर  सचिव

 श्रम  नई  दिल्‍ली ॥

 at  सी०  बी०

 बीम  के  सहायक faa
 शिमला

 श्री  वी०
 बाला  सुब्रामनियम

 आधिक  कार्य

 नई  दिल्‍ली  ।

 श्री  बी०  वी०  लौड

 महाराष्ट्र  सरकार
 बम्ब |

 5.  श्री  एन०  सी०  he

 अपर

 पश्चिम  कलकत्ता  |

 6.  श्री  To  एस०

 केरल  राज्य  औद्योग्रिक  विकास
 त्रिवेन्द्रम ।
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 i  ee

 7.  ay  आर०  एम०  सदस्य

 प्रबन्ध

 भारत  जीवन  बीमा

 बम्बई  ।

 8.  श्री  दलजीत

 उप

 श्रम  नई  दिल्‍ली  ।

 Low  Wages  to  Workers  in  China  Clay  Mines  in  Rajmahal,  Bihar

 oot
 Shri  Jagdish  Narayan  Mandal  ;  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  ६०9

 (a)  whether  Government  are  aware  that  abou  more  than  10  thousand
 work  in  the  China  Clay  Mines  in  Rajmahal,  Bi
 Rs,  1,60  to  Rs.  1,  80  per  day;

 r  who  are  paid  wages  at  the  rate  of

 (b)  ifso  the  reasons  therefor;

 (c)  whether  Government  propose  to  extend  the  Provisio  ns  of  Minimum  Wages  Act
 to  the  China  Clay  Mines;  and

 (d)  ifso,  by  what  time  ?

 The  Depaty  Minister  inthe  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma)  :  (a) to  (d)  Wages  in  Ciina  Clay  Mines  are  reported  to  bz  low.  In  view  of  this,,  Govern.
 ment  have  added  the  employment  in  China  Clay  Mines  to  the  Schedule  to  the  Minimum
 Wages  Act,  1948  and  action  is  bzing  taken  to  fix  minimum  wages  for  workers  in  these
 mines.

 स्नातकों  बेकारी

 3965.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :.  कया  श्रम  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बेरोजगारी  की  समस्या  पुनः  देश  को  क्षति  पहुंचा  रही  है  ;

 1972  में  अपने  नाम क्या  ऐसे  स्नातक  भी  हैं  जिन्होंने  रोजगार  कार्यालयों  में

 दर्ज  कराये  थे  किन्तु  उन्हें  अब  तक  कोई  रोजगार  नहीं

 यदि  तो  देश  में  ऐसे  कितने  स्नातक  और

 क्या  इन  स्नातकों  को  रोजगार  दिलाने  के  लिए  उनके  मंत्रालय  a  कोई  विकल्प

 ?
 सुझाया है

 शाम  सें  gq  संत्री  (at  बालगोविद  बेरोजगारी  के  यथाथ
 आकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  तथापि  सरकार  देश  में  बेरोजगारी  की  समस्या  की  गम्भीरता  क

 जो  कि  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  में  ay  नौकरी  चाहने  वालों  की  बढ़ती  हुई

 संख्या  से  प्रतिबिबित  होती  पूर्ण  रूप  से  जागरूक  है  ।  सामान्य  विकास  कार्यक्रमों  के

 सरकार  ने  हाल  ही  में  बहुत  से  विशिष्ट  रोजगार  सृजन  कार्यक्रम  आरम्भ  किए  हैं

 सरकार  दवारा  हाल  ही  में  स्थापित  की  गई  बेरोजगार  समिति  की  भी

 सिफारिशें  व्यापक  जिन  का  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  रोजगार  वर्धन  पर  प्रभावਂ

 पड़ा  ।
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 और  ऐसे  z  नातकों  की  संख्या  के  बारे  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  जिन्हों

 1972  स
 में  पंजीकरण  करवाया है  fret

 तु  जिन्हें  अभी  तक  कोई  पद
 आफर  नहीं  किया  गया  है  ।  वर्ष  1972  और  1973  के  दौरान  रोजगार  कार्यालयों

 में  पंजीकृत  और  रोजगार  में  लगवाए  गए  स्नातकों  की  संख्या
 10.92  लाख  और  1.01  लाख  थी

 इंजीनियरी  में  डिग्री  और  डिप्लोमाधारियों  की  नियोज्यता  में  सुधार  लाने  की  दृष्टि

 से  उन्हें  शिक्ष  1961  की  परिधि  में  लाने  के  लिए  उक्त  अधिनियम  में  हाल  ही

 में  किए  गए  संशोधन  के  अतिरिक्त  सरकार  स्नातकों/स्नातकोत्तरों आदि  सहित  शिक्षित
 ब

 रोजगार  व्यक्तियों  के  लाभ  के  लिए  go  रोजगारोन्मुख  स्कीमें  जैसे  शिक्षित  बेरोजगारों  के

 लाभ  के  लिए  पांच  लाख  रोजगार  कार्यक्रम  और  रोजगार  वर्धन  कार्यक्रम  भी

 fat की  है

 आसाम  शुगर  faca  लिमिटेड

 3966.  श्री  चरण  दास  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंग  कि

 आसाम  शुगर  मिल्स  आसाम  ने  इस्पात  की  भारी  कोटा

 दिये  जाने  के  बावजूद  अब  तक  कोई  कारखाना  स्थापित  नहीं  किया

 क्या  इस  कम्पनी  ने  अपने  संस्थापक  के  माध्यम  से  सारा  इस्पात  चोरबाजार  में
 बच  दिया और

 कम्पनी  तथा  उसके  संस्थापक  के  fang  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  और  कम्पनी

 के  निदेशकों  तथा  संस्थापकों  के  नाम  क्या

 सं
 >

 जानकारी इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  gata  :

 प्राप्त  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भारत  से  सम्बन्ध  विच्छेद  करने  की  संगोन  की  aya

 3967.  श्री  तबल  किशोर  sat  :  क्या  निदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  4  1974  के  एक  स्थानीय  अंग्रेजी  दैनिक

 समाचार  पत्र  में  प्रकाशित  इस  आशय  के  समाचार  की  ओर  गया  है  कि  aaa

 भारत  से  संबंध  विच्छेद  कर  सकता  और

 यदि  तो  संगोन  की  इस  धमकी  पर  सरकार  की  क्यो  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्र  (et  gem  पतल  fag):  सरकर  ने  यह  खबर

 दखी  है  ।  दिल्‍ली  और  संगोन  की  nad  त  में  दक्षिण  वियतनाम  गणराज्य  की

 सरकर  के  प्रतिनिधियों  न  यह  नहीं  कहा  था  कि  वे  भारत  के  साथ  संबंध  खत्म  कर

 देंगे  ।

 भारत  सरकार  की  स्थिति  यह  है  कि  अगर  हम  दक्षिण  faaaay  की  अस्थ  यी

 क्रांतिकारी  सरकार  के  aa  अधिक  सीधे  और  औपचर्तरिक  संबंध  विकसित  करने  के  लिए  कोई

 कारवाई  कसते  है  तो  इस  sue  से  नहीं  कि  भारत  सरकार  और  वियतनाम  गणर/ज्य॑

 कतर  के  बीच  विद्यमत८न  संबंधों  पर  बुरा  असर  पड़े  ।  हम  नई  दिल्‍ली  में  और  सेगोन

 में  भी  faqaaA  गणराज्य  सरक,र  के  प्रतिनिधियों  के  ag  संपर्क  बनाये  हुए  हैं  और  हमरी

 उन्हें  स्पष्ट  कर  दी  गई  हैं  ।
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 (a) )
 लिखित  उत्तर

 दुबई  में  इस्पात  संयंत्र

 3968.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  क्या  इस्पात  और
 करेंगे  कि

 खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 दुबई  में  इस्प।त  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिय  एण्ड  इंजी  निर्यारग
 कन्सलडेंटस  HG  और  TART  अरब  सरक।र  के  बीच  wate  हुआ

 यदि  तो  समझौते  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं

 उक्त  संयंत्र  के  कब  तक  पुरा  होने  और  seat  होने  आशा  है  तथा
 उसका  वार्षिक  दन  कितना  और

 ऐसे  सौदे  में  अनुम/नत:  कितनी  विदेशी  मुद्रा  लगेगी  ?

 इस्पात  ale  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  att
 सुबोध

 :  अरब
 अरब  की  सरकार  ने राज्यों  दुबई  सें  एक  स्पंज  अप्यरन  स्टील  प्लांट

 कम्पलक्स  की  के  लिए  म  टालर्जीकल  एण्ड  इंजीनियरिंग  कंसलटेट्स  लि०  से
 warn

 प्रतिवेदन  ae  करने  के  लिए  है  ।

 मह  maa  अतिवेदन  1975  में  प्रस्तुत  fe  हैं  ।  इस  कारखाने
 की  वार्षिक  लगभग  400,000  टन  स्पंज  अ।ायरन  और  300,000  टन  बिलेट  तैयार  करने
 की  होगी  यह  कारखाना  भारतीय  लोह  खनिज  तथा  स्थानीय  प्राकृतिक  गैस  पर  आधारित  होंगा  |

 (7)  इस  mead  प्रतिवेदन  से  इस  बात  का  पता  चलेगा  कि  यह  कारखाना  कब  तक  तैय।र

 हो  जाएगा  और  उत्प।दन  करना  आरम्भ  कर  दगा

 इस  समय  विदेशी  मुद्रा  की  केवल  mana  प्रतिवेदन  तय:र  करने  के

 लिए  दीਂ  जाने  वाली  फीस  के  लिए  होगी  ।

 fader  मंत्री  की  और  की  यात्रा

 3969.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  far a

 क्या  उन्होंने  हाल  में  मलेशिया  और  इन्डोनेशिया  यात्रा  की  और

 यदि  तो  इन  देशों  के  नेताओं  के  साथ  उन्होने  विशेषकर  हिन्द  महासागर  को

 शांति  क्षेत्र  बनाये  रखने  के  बार  में  क्या  बातचीत  की ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  gta  पाल  :  विदेश  मंत्री  ने  4  से

 6  तक  सिंगापुर  और  6
 से  8  1974,  तक  इन्डोनेशिया  की  यात्रा  की  थी

 दोनों  देशों  के  नेताओ ंके  साथ  द्विपक्षीय  संबंध  और  अंतर्राष्ट्रीय  स्थिति  के  संदर्भ में

 आपसी  पित  के  मसलों  पर  बातचीत  हुई  |

 इसमें  हिन्द  महासागर  को  शांत  क्षेत्र  बनाने  at  प्रश्न  भी  शामिल  था  सिंगाप्र
 की  gat  अनौपचारिक  थी  और  इसकी  समाप्ति  पर  कोई  औपचारिक  वक्तव्य  या  विज्ञप्ति

 जारी  की  गई  ।  लेकिन  जकार्ता  की  यात्रा  मंत्रीस्तर  की  area fara  वार्ता  के  सिलसिले  में  थी  और

 जकार्ता  यात्राਂ  की  समाप्ति  पर  at  at  गई  संयुक्त  विज्ञप्ति  में  कहा  गया  था  कि

 राष्ट्र  दूव.रा  पारित  प्रस्ताव  के  अनुसार  हिन्द  महासागर  को  शांत  क्षेत्र  बन,.त  के  लक्ष्य  को

 प्राप्त  करने  की  दिशा  में  प्रगति  न  होने  पर  दोनों  विदेश  मंत्रियों  ने  चिनता  प्रकट  की
 और

 बडी  शक्तियों  से  कहा  कि  हिन्द  महासागर  को  शांत  क्षेत्र  बनाये  रखने  में  और  सहयोग
 से  काम  ल

 1,
 ।
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 दक्षिण  वियतनाम  की  अस्थाई  क्रान्तिकारी  सरकार  को  सान्यता  दिया  जाना

 3970.  थ्रो  इ्धजीत  गुप्त  :  क्या  fade  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दक्षिण  faqaa.a  की  अस्थाई  कऋ्रांतिक.री  सरक,र  के  स.थ  औपचारिक  सम्बन्ध

 स्थापित  करने  की  भारत  सरक,र  की  इच्छा  की  घोषणा  पर  रिपब्लिकन  ag  की

 सरकर  ने  अपनी  असन्तोष  व्यक्त  किया  और

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  ने  अस्थाई  क्रांतिकारी  सरकार  को  राजनयिक  मान्यता

 न  दने  का  निणथ  किया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेख  पाल  tag)  :  हां  ।

 जैसे  कि  पहले  ही  कहां  जा  चूका  भारत  सरकार  बराबर  यह  अनुभव  कर

 रही  है  कि  अब  ऐसी  स्थिति  आ  गई  है  जब  हमे  अस्थायी  क्रांतक/री  सरकार  से  सीधे  और

 औपचारिक  संबंध  विकसित  करने  चाहिए ।

 Proposal  to  recognise  Provisions!  Revolutionary  Governments

 3971.  Shri  Dhan  Shak  Pradhan  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased
 ‘to  state:

 (a)  whether  he  said  recently  that  Government  would  establish  contacts  with  the
 Provisional  Revolutionary  Goverr:ments  and  if  80,  the  number  of  Provisional  Revolutionary

 ‘Governments  with  which  contacts  have  been  established  so  far  ;

 (b)  the  number  of  such  countries  whose  Governments  have  been  given  or  are  proposed
 to  be  given  recognition;  and

 (c)  the  salient  features  of  Government’s  foreign  policy  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  External  Affairs  (Shri  Swaran  Singh)  :(a)  to  (c)  I  did  announce
 that  छ  stage  has  been  reached  when  we  must  develop  more  direct  relations  with  the

 South  Vietnam.  Our  contacts  with  other  Provisional  Governments  is  a

 s€parate  matter  and  is
 not  related  to  the  announcement  about  the

 R.G.

 Manufacture  of  Atom  Bomb  by  Pakistan

 चके कि 3972.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  ;  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  of  Pakistan  has  made  an  announcement  to  make  an  atom
 and

 (b)  हक  so,  the  facts  thereof  ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram)  :  (a)  We  have  ‘no  authentic  reports
 ‘on  the  subject.

 (
 >)  Does  not  arise.

 दिल्‍ली  में  महामारी  रोकने  के  लिए  कार्यवाह

 3973.  श्री  मयु  दण्डवत  :  क्यां  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कुषा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  मच्छरों  और  मक्खियों  द्वारा  फैलाये
 '
 जानें  वाल

 रोगों  तथा  रोगियों  की  संख्या  में  अत्यधिक  वृद्धि  हुई  और

 महामारी  को  फैलने  से  रोकने  के  लिये  क्या  ठोस  कार्यवाही  की  गई
 ?
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 स्वास्य्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  क०  fi  )  :  मलेरिया

 में  हुई  Wael ¢  सी  वृद्धि  के  दिल्‍ली  में  दूसरी  arf  में  कोई  वृद्धि  नहीं  है  ।

 मच्छरों  के  प्रकोप  को  रोकने  के  लिए  नदी  के  किन.रे  fart  बसे  क्षेत्रों  और

 झुग्गियों  में  wat  रोधी  उप.य  बरते  रहे  हैं  और  कीटनाशकों  का  छिडकाव  किया  जा  रहा

 है  मख्वियां  पैदा  न  होने  इने  के  लिए  गोबर  और  मल  आदि  का  उचित  ढंग  से

 निपटान  किया  जा  रहा  है  ।

 भारत-पाक  सीमा  पर  पाकिस्तानी  घुतपेठियों  की  गतिविधियां

 3974.  श्री  आर०  एन०  बमंन  :  क्या  रक्षा  मंत्री  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  सेना  की  ‘aaara’  संबंधी  आहवान  के  बाढ़  बढ़ी  संख्या  में  प्रशिक्षित

 पाकिस्तानी  घुसपैठिये  भारत-पाक  सीमा  के  पार  घुसते  देखे  गए  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  सरकार  के  पास  tat  कोई  सूचना  नही  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 भिलाई  इस्पात  संयंत्र  के  जनरल  मेनेजर  द्वारा  एक  परिवहन  कम्पनी  का  संरक्षण

 3975.  श्री  आर०  पी०  उलगनम्बी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंती  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  के  जनरल  मैनेजर  अनुचित  ढंग  से
 एक  ऐसी  परिवहन

 को  संरक्षण  दे  रहे  हैं  जिसमें  उनका  भाई

 क्या  इस  मामले  कीਂ  विस्तृत  जांच  के  आदेश
 जारी  किये

 गये  और

 क्या  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  के  जनरल  मैनेजर  के  विरुद्ध  कम्पनी  अधिनियम के
 संगत  प्रावधानों  का  उल्लंघन  करने  के  लिये  दण्डात्मक  कार्यवाही  की  गयी  है  अथवा  करने  का

 विचार  जिसके  अन्तर्गत  उसके  लिए  यह  आवश्यक  होता  है  कि  वह  कम्पनी  के

 ठेकेदारों  में  निहित  अपने  किसी  हित  की  सुचना  कम्पनी  विधि  ats  को  दे  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  से  सिलाई

 में  जों  परिवहन  कम्पनियां  कार्य  कर  रही  हैँ  उनमें  एक  कम्पनी  में  भिलाई  इस्पात

 कारखाने  के  वर्तमान  महाप्रबन्धक्  भाई  एक  हिस्सेदार  है  ।  यह  कम्पनी  उसके  महाप्रबंधक

 बनने  से  काफी  पहले  से  कार्य  कर  रही  है  ।  सरकार  को
 किसी  अनुचित

 संरक्षण  की  कोई

 शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  वर्तमान  महाप्रबन्धक  के  अपने  पद  का  कार्यभार  सम्भालने  तथा

 स्टील  लि०  के  निर्देशक  बनने  के  पश्चात  इस  कम्पनी  को  दिये  गये  ठेके  औपचरिक
 हिन्दुस्तान  ~
 eq से  निद  शक  मण्डल  के  सामने  नहीं  लाये  गये  थे  भिलाई  इस्पात  कारखाने  के

 अधिनियम  की  धारा  283  और  299  के  अनुसार  ऐसा  माना  जाएगा
 महाप्रबन्धक  कम्पनी

 ब्
 कि  1972  का  मध्य से  ्  हिन्द्स्तान  स्टील  लि०  के  नहीं  रहे  हैं

 आँध्र  प्रदेश  में  एल्यूमिनियम  फॉईल्स  यूनिट

 3976.  at  वाइ०  ईश्वर  रेड्डी
 :  क्या  इस्पात  और

 खान  मंत्री यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 (#)  क्या  आंध्र  प्रदेश  औद्योगिक  fasta  निगम
 ने

 1973
 में

 3000
 टन प्रति  ag  की

 क्षमता  वाला एक  एल्प n मिनियम  फाइल्स  यूनिट  स्थापित  करने  हेतु  एक  आशयपत्र  जारी  करने  के  लिए

 आवदन
 पत्र  भजा  अं
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 (a)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उस  पर
 निर्णय

 क्या
 हैं

 और
 यदि

 तो  तत्तबंधी
 मुख्य

 बातें  क्या

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  :  aft

 (@  पार्टी  का  आवेदन-पत्र  सरकार  के  विचाराधी  न  है  ।

 Use  of  Land  kept  apart  for  Military  Camping  Ground

 to  State
 3977-  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya  :  Will  the  Minister

 of  Defence  be  pleased

 (a)  whether  the  land  kept  apart  for  military  camping  during  the  British  period  has

 been  illegally  occupied  in  serveral  cities
 of  Uttar

 Pradesh;
 and

 (b)  if  so,  the  number  of  such  cities  and  the  number  of  the  persons  in  district  Etah  of
 Uttar  Pradesh  who  have  made  illegal  possession  of  land  and  the  steps  being  taken  by  Gov-
 ernment  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  B.  Patnaik)  :  (a  and
 (b)  Out  of  80  Military  Gamping  Grounds  in  Uttar  Pradesh  some  portions  of  39  camping

 grounds  have  been  illegally  occupied  by  encroachers.  Some  land  of  the  Gamping  Ground
 in  Etah  District  has  been  encroached  upon  by  68  persons.  Action  to  get  the  encroachments
 vacated  under  the  Public  Premises  (Eviction  of  Unauthorised  Occupants)  Act,  1971  is
 in  hand.

 हिन्दस्तान  स्टील  fao,  कलकत्ता  मुख्य  परिवहन  और  नौवहन  प्रबन्धक  के  जांच

 यूरो  को  जांच

 3978.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  स्टील  कलकत्ता  के  मुख्य  परिवहन  और  नौवहन  प्रबन्धक  के  विरुद्ध  ठेकों

 में  कदाचार  किय  जाने  के  आरोपों  पर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  कराई  जा  रही  थी

 यदि  तो  क्या  जांच  काय  पुरा  हो  गया  है  और  उसके  निष्कर्ष क्या  ह  और

 )  क्या  जाँच  के  दौरान  सम्बद्ध  अधिकारी  को  अपना  सामान्य  काय  करते  रहने  की  अनुमति  दी

 गई  है  और  उससे  उसे  जांच  को  अपने  पक्ष  में  कराने  का  अवसर  दिया  गया  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  :  af

 केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  हैं  और  केन्द्रीय  ¢  ता  आयोगਂ  की

 पर  हिन्दुस्तानस्टील  लि०  के
 कलकत्ता  स्थित  केन्द्रीय  विक्रण्सं  गठन  के  सामान्य  परिवहन  तथा  नौवहन

 प्रबन्धक  के  विरुद्ध  विभागीय  जाँच  आरम्भ  की
 गई  थी  ।  यह  जाँच  काय  पूरा  हो  गया  है  और  जाँच

 अधिकारी  की  feaye  की  प्रतीक्षा  है  ।

 (7)  वह  अपना  सामान्य  काय  करता  रहा  इससे  जाँच  कार्य  में  कोई  बाधा  नहीं  पड़ी

 बिहार  में  चिरि
 qu

 FASTER  खानों  में  तालाम्बन्दी

 3979.  श्री  इखजीत  गुप्त  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  क्या  बिहार  में  चिरिवुरु  FATE ATES  खानों  के  प्रबन्धक  1973 है  से  बार-बार  अवध

 तालाबन्दी-कर  रहे  है  ;

 क्या  ऐसी  नवीनतम  तालाबन्दी  2  1974
 से  चल  रही  हैं  जिससे  2000  आदिवासी

 मजद्र  भूखे  मर  रह  हैं  ;
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 क्याप्रबस्ध  ने  कॉटीन  सकल  पेय जल  की  सप्लाई  आदि  जसे  सुरक्षा  नियमों  तथा

 निनी
 कट्पाणकारी  सुविधाओं  का

 उल्लंघन  किया  है
 ?

 श्रम  संत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  :
 और  1100

 श्रमिकों  को
 29-9-73

 से  रोजगार  देने  से  इनकारी  कंब धो  मामलें  की  4-1-1974  को  न्यायनिणेय  के  लिये  भेजा  गया  था  ।  जो

 ताल।बन्दी  चल  रही  उसके  जारी  रख जाने  को  भी  उसी  तारीख  को  प्रसिद्ध  कर  दिया  गया  ary

 बंदी  22-1-1974 से  उठा ली  गई  थी  ।  शू  निधन ने  2-5-1974 से  तालाबन्दी किए  जाने  संबंधी

 आरीप  जबकि  प्रबन्ध  कों  ने  उसी  तारीख  से  श्रमिकों  द्वारा  हड़ताल  शुरू  किए  जाने  के  बारे  में  सुच ना

 te
 ब्कोने  60  दिन &  निदिष्ट  नोटिस के  बाद  खान  को

 28-6-1974  से
 बंद  कर  दिया  ।

 गया  है  कि  बंदो
 से  अनावित हुए

 श्रमिकों  की  संख्या  1621 हैं
 |  बताया  गया  है  कि  इ  न  श्रमिकों में  से

 श्रमिक  आदिवासी हूँ  ।

 खान  की  बंदी  को  ध्यान  में  रखते  ,  सुरक्षा  संबंधी  और  कानूनी  कल्याण  सुविधाओं  के

 उपबन्धों  के  पालन  किए  जाने  के  संबंध  में  वास्तविक  स्थिति  का  केवल  खान  के  पुन च्झ  खुलने
 के  बाद

 लगाया  जा  सकता  हैं  ।

 as(atHla  सेनिक  अस्पताल  को  एक  वाड  सहायिका  के  साथ  दुव्यव्हार

 3980.  शो  आर०  Ato  बड़े  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या
 सेनिक

 पठाणकोट
 के  कुछ  जूनियर

 कमीशन्ड  अधिकारियो ंने  उसी  अस्पताल

 की  एक  aig  सहायिका  के  साथ  दुव्य वह्दार  किया  था  और  इसके  साथ  5  1974  को  मारपीट  की  थी

 (@)  क्या  सरकार  को  दस  संबंध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  जांच  का  क्यां  परिणाम  निकला  है  और  जूनियर  कमीशन्ड  अधिका  रियों  के

 विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 रक्षा  मस्त्रालय  में  उप  मंत्रो  so  बी०  :  (#)  से  5  को  कथित

 घटना  के
 बारे

 में  सुचना  प्राप्त  हो  जाने  पर  सैनिक  पठानकोट  के  आफिसर  कर्मार्डिग  ने  यूनिट

 जांच
 अदालत  के  आदेश  feat  कथित  घटना  के  बारे  में  शिकायत  की  प्रतियाँ  सरकार  को  भी

 गईं
 ह  ।_  आफिसर

 कमांडिंग  द्वारा  आदेश
 दी  गई  जांच  अदालत

 से
 पता  चला है  कि

 5  1974  को  वार्ड

 सहायिका  एक  अन्य  वाडं  के  साथ  अस्पताल  के  दुकानदार  की  दुकान
 पर  गई  थी  ।  अस्पताल  के

 कुछ  अन्य  airs  कमंचारी  भी  उस  समय
 दुकान

 पर  उपस्थित  थे  ।  वहां  पर  असेनिक
 कमंचारियो

 की

 बड़ी  संख्या  में  उपस्थिति  के  बार  में  दुकान  के  प्रभारी  जूनियर  कमीशन
 आफिसर

 द्वारा  ६:  जाने  पर  जब

 कोई  उत्तर  नहीं  मिला
 तौ  जो  व्यक्ति  उस  समय  ड्यूटी'पर  नहीं थे  उन्ह  चले  जाने  के

 आदेश
 ae

 सहायिका
 ने  उल्टे  ज०  सी ०  ओ ०  को  दुकान  से  जाने  के  लिए  मना

 कर  दिया  ।  उस  पर  जे  Je

 सी०  ato  ने  क्रोध  में  उसे  हाथ  से  पकड़  कर  वहा ंसे
 अलग  कर  fear  ।  Fo  सी०  ओ०  द्वारा  दुव्य॑वहार

 करने  का  कोई  इरादा  नहीं  था  ।  अस्पताल  के  आफिसर  कर्माडिंग  ने  ज०  सी०  ato  की  बाहर  नियुक्ति
 की  सिफारिश  की  और  उसे  कहीं  अन्य  जगह  स्वानांतरित  करने  के  लिए  कारवाई  की  जा  रही  है  ।

 कमंचारों  भविष्य  निधि  अधिनियम  को  TRTIAAT

 3981.  श्री  प्रसाद  यादव  क्या  श्रम  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कमं  चारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अधीन  बहुत  उद्योगों  को

 नहींਂ  रखा  गया  तया  इन  उद्योगों  के  कम  चा  रियों  को  कम  चारी  भविष्य  निधि  लाभ

 :

 के  वंचित  रखा

 जा  रहा  और
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 (@)  क्या  सरकार  का  विचार  है  कि  उन  उद्योगों  ओर  प्र  तिष्ठानों  की  श्रेणियों  की  जांच  की  जाय

 तथा  सीमा  बद्ध  कार्यक्रम  के  रूप  में  उन  पर  कमं  चारी  भविष्य  निधि  अधि  नियम  लागू  किया  जाय  तथा
 ज्यता को  20  कमं  चारी से  घटाकर  10  करने  के  लिये  तथा  हकदारी  की  अवधि  240  दिन  से  केवल  90  दिन
 करने  के  लिए  अधिनियम  के  उपबन्धों  में  संशोध  न  भी  किया  जाये

 थ

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बाल  गोविन्द  :  और  (@)  भविष्य  निधि

 प्रार्धिका  रियों
 ने  निम्न  प्रकार  सुचित  किया हैं

 सभी  महत्वपूर्ण  उद्योग  कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  परिवार  पेंशन  निधि  1952  के  क्षेत्र

 के  अन्तर्गत  लाए  गए  हे  ।  वीस  से  कम  व्यक्तियों  को  नियोजित  करने  वाले  प्रतिष्ठानोंपर  अधिनियम  को

 लागू  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  निधि  की  सदस्यता  के  लिए  पात्रता  की  अवधि  को  “12  महीनों  या

 कम  अवधि  के  दौरान  240  दिनों  से  घटाकर '  छः  महीनों  या  कम  अवधि  के  भीतर  120  दिनਂ  करने  वाली

 एक  अधिसुचना  जारी  की  गई  है  ।

 कमंचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  कमंचारियों  के  वतन  को  ततीय  बतन  आयोग  के  प्रतिवेदन

 के  अनुसार  पुनरक्षित  करना

 3982.  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  क्या  श्रम  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (4 )  क्यों  कमं  चारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  कर्मचारियों  के  संघ  और  यूनियन  ने  यह  परामशं  दिया

 हैकि  हाल  ही  में  लागू की  गई  अनिवायं  जमा  योजना  के  बारे  में  तब  तक  कायंवाही  न  की  जाय  जबतक  कि

 उनके  वेतनों  का  पुनरीक्षण  तू  तीय  व  तन  आयोग  के  प्र  तिवेदन  के  अनुसार  नहीं  किया  जाता  है  ;

 )  क्या  लगभग  सभी  सरकारी  विभागों  और  उपक्रमों  में  तुतीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  को

 लागू  कर  दिया  गया  है  परन्तु  प्रक्रिया  संबंधी  कठिनाइयाँ  पदा  करके  कमंचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के

 चारियों  को  वेतनमानों  के  पुनरीक्षण  का  लाभ  नहीं  दिया  गया  और

 इस  बार  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  :  से  यह  मालूम  नहीं  है  कि  तीसरे

 वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  सभी  सरकारी  विभागों  और  उपक  मों  में  कार्यान्वित  की  गई  है  कि  नहीं  ।  कम

 चारी  म  विष्य  निधि  संगठन  के  केन्द्रीय  न्यासी  ats  ने  अपने  कर्मचारिषो ंके  लिए  उच्चतर  वेतनमानों  की

 सिफारिश  की  है  और  वे  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  हैँ  अखिल  भारत  कमंचारी  भविष्य  निधि

 कमंचारी  संघ  और  क्षे  त्रोय  कार्यालयों  में  कुछ  कर्म  चारी  यूनियनों  ने  सुचित  किया  है  कि  उन्होंने  अतिरिक्त

 उपलब्धि  जमा  )  1974  से  संबंघित  किसी  भी  काम  को  तब  तक  हाथ  न  लगाने  का

 निर्णय  किया  है  जब  तक  कि  संशोधित  उ  जसे  कि  ae  द्वारा  अनुमोदित  किए  गए  कार्यान्वित

 नहीं  किए  जाते  ।

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  क्षत्रीय  कार्यालयों  के  समीप  ferns  गृह

 3983.  Mt  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव
 :  क्या  श्रम  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 महत्वपूर्ण  नगरों  अय  पर्यंटन-स्थलों  में  कमंचारी  भविष्य  संगठन  के  क्षेत्रीय

 कार्यालयों  में  और  उनके  आस-पास  विश्वाम-गृह  अथवा  गुह  अथवा  कम्यूनिटी  हाल  बनाये  जाने  का  प्र  स्ताव

 बहुत  समय  से  विचाराधीन
 था  और

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  रूप
 रेखा  क्या  और

 @)  क्या  उक्त  प्रस्तावਂ  अबਂ  भी  विचाराधीन  हैं  और  क्या  सरकार  काविचार  इस  मामले  की  एक

 वरिष्ठ  अधिकारी  के  नेतृत्व  में  किसी  समिति  से
 जाँच  कराने

 का  है  ?
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 श्रम  मंत्रालय  मं  उप  मंत्री  बाल  itfara  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  निम्न  प्रकार

 सुचित ि कया है

 (%)  जी  नही ं।

 इस  समय  नहीं  ।

 टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  की  रक्षित  कोयला  खानों  की  उत्पादन  क्षमता

 3984.  श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पत  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  कीਂ  रक्षित  कोयला  खानों  की  औसत  उत्पादन  क्षमता  कितनी

 क्या  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी
 कोयले

 कीਂ  कमी  की  का  सामना
 करने

 के  लिए

 टाटा  बन्धू  इस  रक्षित  खानों  का  पूरा  उपयोग  कर  रहे  और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  खानों  से  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  ने  कितने
 कोयले  का  उपयोग  किया  और  इसी  अवधि  के  दौरान  अन्य  श्रोतों  से  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  को
 frat  कोयला  सप्लाई  किया  गया  ?

 इस्पात  और  खान
 मंत्रालय

 में  उप  मंत्री  सब्रोध  :  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  क ं०
 लि०  की  झरिया

 कोयला
 क्षेत्र  में  कोयले  की

 खाने  हैँ  और  वेस्ट  बोक+रों
 लि०

 जो  अब  कीਂ  एक

 सहायक  कम्पनी हूँ  बिहार  में
 हज

 जिलें
 में

 एक
 कोयला  खान  हैँ  ।

 कोयला  खानों  के  इन  दो  ai  की  औसतन  वार्षिक  क्षमता  नीचे  दी  गई  है

 (1)  झरिया
 कोयलां  क्षेत्र  में  की  कोयला  खानें  16  लाख  टन  कच्चा  कोयला

 (2)  are  aR  चके  e  5.
 टन  कच्चा  कोयला  (=  कोल  )

 के  कारखाने  को  उन  कीः  via  खानों प्  wal ॥  है  तथा  बाहय  श्रोतों  से  सप्लाई  किए  गए  कोककर

 कोयले क  मात्ना  नीचे  दी  गई  है
 ——

 eee

 197
 1-72  1972-73

 1973-74

 (1)  रक्षितस्रोतों  से

 AAT  हुआ  कोयला  जामादोवा  शोधनशाला  873,913  839,947  905,355

 ate  बोक।रों  की  कोयला  खान  e
 316,257

 338,192
 कि

 रन,आफ  माइन  कोल  92,191  68,437  21,  644

 (2)  बाहूय  ख्रोतों  से

 धुला  मिश्रिण  योरय  तया  रत  ऑफ  माइन  कोल  730,132  722,474  470,600
 ce  ee  ec  pnd  eee  cn  ced  mee}  a  ME  EY

 1,717,782 2,012,493  1,969,050

 avd  के  अलवा  द्वारा  अपनी  धमन  धंट्टी  की  कोक  की  आवश्यकता  की  पूर्ति के
 लिए

 प्रतिवर्ष  सिजूआ  की  कोक  भारत  कोकिंग  कौल  लि०  की  बीहाइव  ओवन  तथा  बॉकारों

 स्टील से  लगभग  3,50,000  टन  are  कोक  प्राप्त  किया  जाता हैं  ।

 69

 6--31  LSS/74



 Written  Answers  August  29,  1974

 =X  sero इस्पात  Sil  प्र ण्य  ज्ञारी  करने  के  कारण  वंचित  की  गई  wa

 3985.  att  एम०  एस०  जोजफ  :

 श्री  सतपाल  कपूर  :

 श्री  नवल  किशोर  fag  :

 कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  12  1974  को  समाचारपत्रों  में  यह  समाचार  प्रकाशित  हुआ  हैं  कि  उत्तर

 भारत  के  चार  राज्यों  और  दो  संघ  राज्य  क्षेत्रो ंमें
 लगभग  300  फर्मों  को  यह  पता  sat  पर  कि

 वे  अपने  कोटे  की  चोर  बाजारी  कर  रही  पांच  साल  की  अवधि  के  लिए  या  तो  इस्पात  का

 ठन  प्राप्त  करने  से  वंचित  कर  दिया  गया हैं  अथवा  उनके  लाइसन्सो  को  निलम्बित  कर  दिया  गया  है

 और  यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  है  ;

 क्या  इस्पात  के  सामान  की  चोर  बाजारी  को  रोकने  के  लिए  अन्य  राज्यों  में  भी  इस्पात  के

 कोटे  के  दुरुपयोग का
 फप्तां  लगानें  के  लिए  क्षे  त्रिय  लोहा  तथा  इस्पात  नियंत्रक  के  कार्यालय  का

 थान  प्रारम्भ  करने  का  विचार  और

 (7)  इस  चोरबाजारों  को
 रोकने

 के  लिए  सरकार  का
 क्या  दण्ड

 देने  का  प्रस्ताव
 है

 ।

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  म  उप  मंत्री  सुबोध  यह

 रिपोर्ट  काफी  हृद  तक  ठीक  है  ।

 (a)  हैदर।बाद  aly  कानपुर  में  लोहा  और  इस्पात  नियंत्रक  के

 क्षेत्रीय  कार्यालय  क्षेत्रीय
 लोहा

 और  इस्पात  नियंत्रकों  द्वारा  अपने-अपने  क्षेत्रों  में  उचित  कायंवाही

 की  जा  रही  है  ।

 लोहा  और  इस्पात  1956  में  किए  गए  संशोधनों  में  विशेषरुप  से  यह  व्यवस्था

 की  गई  है  कि  जिस  काम  के  लिए  इस्पात
 का  आबंटन  अथवा  मांग की ्  उससे  भिन्न  काम  के  लिए

 इसका  इस्तेमाल  लोहा  तथा  इस्पात  )  आदेश  का  उल्लंघन  माना  जाएगा  और  इस  प्रकार  आवश्यक

 वस्तु  1955  के  अधीन  दंडनीय  अपराध  होगा  ।.  जहाँ  कहीं  भी  सिद्ध  हो  जायेगा  कि  लोहे  और

 इस्पात का  दुरुपयोग  किया  गया  है  वहां  लोहा  और  इस्पात  आदेश  और/अथवा  आवश्यक  वस्तु

 अधिनियम  के  उपबन्धों के  अधीन  कार्रवाई  की  जाएगी  ।

 भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  का  एक  नया  एकक  स्थापित  किया  जाना

 3986.  श्रीमती  बाई  कया  रंक्षा  मंत्री  qe  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  इलैक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड  की  एक  अन्य  एकक  स्थापित  करने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  उसको  कहां  पर  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  क्या  उसकी  महाराष्ट्र  राज्य  के  पिछड़े  क्षेत्र  में  स्थापित  करने  की  सम्भावना  पर

 विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 रक्षा  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  (a)  भारत

 निक्सस  लिमिटेड के  पास  नई  यूनिट  स्थापित  करने
 के  लिए  इस  समय  कोई  ठोस  योजना  नहीं  है

 wad WNT  | और  प्रश्न  नहीं
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 प्र  1896  उत्तर

 श्रीनगर  जेंकोटਂ  च०  THo  टी०  द्वारा  हाथ  घडी  की  एक  नयी  निर्यात-किस्म

 का  उत्पादन

 3987.  श्री  UAo  एमं०  जोजफ
 :  क्या

 भारी  उद्योग  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 (=)
 हिन्दुस्तान

 मशीन  ट्ल्स  लिमिटेड  ने ने  श्रीनगर  के  समीप  जेंकोट  से  हाथघड़ी  की  एक  नयी  निर्यात

 का  उत्पादन  आरंभ  कर  दिया

 उक्त  घड़ी  का  अनुमानित  मूल्य  कितना  होगा  ;

 कया  सरकार  के  विचार  से  यह  घडी  अन्य  देशों  की  घड़ियों  के  मुकाबले  में
 अधिक  fears  सिद्ध

 अं

 विदेशों  में  इसकी  बिक्री  से  सरक।र  का  अनुमानतः  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  की  संभावना

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  fag) :
 और  श्रीनगर में  एच०

 एम०टी०  का  बनाने  वाला  एकक  नामक  हाथ  से
 चाबी

 दी  जाने  वाली  कलाई  घड़ियों  का

 निर्माण  कर  रहा  के  अलावा  इस  बड़ी  की  कीमत  1.40  रुपये  है  और  यह  घड़ी  एच०  एम०  टी०  की

 उसी  श्रेणी  की  अग्य  घड़ियों  की  एक  किस्म  है  |

 हां  ।  किन्तु  यह  कहना  ठीक  नहीं  होगा  कि  ये  घड़िया  निर्यात  के  लिए  बनाई  जाती

 इसका  कोई  अंदाज  नहीं  लगाया  जा  सकताਂ  है  क्योंकि  अभी  तक  ये  घडियां  निर्यात
 नहीं

 देश  की  अत्यधिक  अपूरित  मांग  के  प्रसंग  में  किसी  विशष  निर्यात-प्रयास  की  परिकल्पना  भी  नहीं  की
 ग

 एक  गर  सरकारी  परिवहन  फर्म  केਂ  विरुद्ध  कथित  आरोप

 3988.  Mt  आर०  पी०  उलगनम्बी :  कया  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे  कि

 क्यां  पुनर्वास  निदेशक  ने  पालम
 हवाई  अड्डे  पर  स्थानीय  यात्रियों  के  लियें  बस  चलाने

 हेतु ठेका  दिये  जाने-के  लिये  एक  गैर-सरकारी  फर्म  की  सिफारिश  को

 (@)  )  क्या  फर्म  के  निदेशक  का  नाम  काली  सुची  में  दर्ज  किया  गया  था

 यदि  तो  काली  सुची  में  नाम  ast  करने  और  उसके  बाद  उसको  ठेका  दिया

 जाने  की  सिफारिश  करने  के  क्या
 कारण  थे  ;

 क्या  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  कुछ  सैनिक  अधिकारियों  ने  उस  फर्म  को  ठेका  दिलवाने  के

 लिये  अपने  पदों  का  उपयोग  किया  और .

 यदि  तो  क्या  इन  आरोपों  की  सत्यता  का  पता  लगाने  के  लिये  कोई  जांच  करने  का  विचार

 रक्षा
 मंत्रालय

 में  उप  मंत्री  बी०
 पटनायक :

 आई०ए०  ato  द्वारा  दिल्‍ली  और  पालंम

 हवाई  अड्डे  के  बीच  अपनी पैसेंजर  क्रोच  सेवा  बन्द  करने  का  निणंय  ले  लिए  जाने  के  पश्चात्‌ ध  इन्टरनेशनल

 एयरपोर्ट  aatet  आफ  इंडिया  To  ए०  ने  एयर  लाइन  यात्नियों
 के  लाभ  के  लिए  एक  निजी

 परिवहन  ठेकेदार
 से  संविदा  करने  का  निश्चय  किया  ।  उस  अवस्था  में  पुनव्यंवस्थापन  के  महा

 जिसे  भूतपूर्व
 सैनिकों  को  रोजगार  स्वनियोजन  के  अवसरों  के  बारे  में  सलाह  देनें  करने  का
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 wary  सैनिकों  के  चयन  किए  गये  एक  ग्रूप  को  प्रस्तावित  fer. प्राइवेट

 लिमिटेड  कम्पनी  बनाने  की  सलाह  दी  और  इस  प्रकार  से  बनी  हुई  कम्पनी  की  आई०  To  ए०.आई०  से

 सिफ़ारिश  at.  एयरपोर्ट  अथार्टी  आफ  इण्डिया  ने  विचार  किया  और
 aatta  उड़ानों ~ से  ५०

 के  लिए  पालम  हवाई  अड्डे  और  दिल्‍ली  के  बीच  उन्हें  पैसेंजर  कोच  चलाने  का  ठेका  दे  दिया

 जी  नहीं  श्रीमन्‌  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 जसा  उपर  में  बताया गया  है

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 ईटस  पुनर्वास  परियोजना

 3989.  श्री  आर०  पी०  उलगनम्बी  :  क्या  रक्षा  मंत्रीਂ  यह  बताने  क़ी  कृपा  करेंग  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  नाम  से  एक  पुर्नवास  परियोजना  का  प्रदर्शन  किया  है

 (z  यदि  ती  कया  प्रायोजित  परियोजना  के  रुप  सभी  लाभ  प्राप्त  हो  रहे  भर

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  क्या  उक्त  परियोजना  गेर-सरकारीਂ

 क्षेत्र  में  है  और  यदि  तो  उनके  मंत्रालय का  इस  परियोजना  के  धन  सहित  परियोजना
 पर

 किस  प्रकार  नियंत्रण है
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  a  उप  मंत्रो  जानकी  वल्लभ  श्रीमन  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 कल्ली  और  हरियाणा  के  लिए  कम्पनियों  के  पंजीयक  की  मोहर  के  अधीन  प्राइवेट

 लिमिटेड  कम्पनी  के  रूप  में  पंजीकृत  भूतपूर्व  सैनिकों  की  परियोजना  है  ।  मंत्रालय  में  पुनर्व्य॑वस्थापन  के

 महानिदेशक  आम  तौर  से  इस  कम्पनी  के  कार्य  संचालन  को  देखते हँ
 जिसमें  योज़ना  के  मुख्य  उद्देश्यों  के

 प्रकाश  में  इसके  वित्तीय  पहल  भी  सम्मिलित  हैं  ।

 wWez  और  स्वराज  aeeTt  की  बिक्री

 की 3990.  श्री  महेन्द्र  faa  गिल  :  क्या  भारी  उद्योग  मंती  यह  बताने  Tay  T  करोंगे  कि

 (#)  वर्ष  1973  में  और  1974  के  आरंभ  में  1974  जीठर  और  स्वराज

 ट्रैक्टरों  की  बिक्री  अलग-अलग  कितनी

 1974  के  अन्त  तक  उपरोक्त  किस्मों  के  ट्रैक्टरों  में  प्रत्येक  के  लिए  क्रयादेश

 ऐसे  हैं  जिन  में  1000  रुपये  की  राशि  डाकघरों  में  है  और

 इस मांग को  पूरा  लिए  सरकार  कया  कार्यवाहीਂ कर  रही
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 भारी
 seat  मंत्रालय  में  उपਂ  मंत्री  (ait  दलबीर  faz):  (#)  और  जानकारी

 निम्न  प्रकार  है  —

 बेचे  गये  ट्रेक्टर  अर्निणित

 ऋया देश

 et  cy ee  aS  कॉॉटिागाॉपीीाण Ge  pNP टैक्टर  के  माडल  का  नाम

 1973  1974  30-6-1974

 (30-4-74  तक

 तक )

 1  for  1,871  2,129  7,622 4  ६  Ho  Wo)

 2  1,100 (25  अण०  To)  1,066  166

 2
 (23.6  कुछ  नहीं  11.0  458

 सरकार  द्वारा  संभी  प्रकार  की  सहायता  दी  गंई  हैं  जिसमें  पुर्जो  का  आयात  भत्ता  भी  सम्मिलित

 हिन्दुस्तान मशीन  टूल्स  के  ट्रैक्टरों  के  उत्पादन
 में

 भी  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  और संभावना है  कि  1974-75
 के  fra  वर्ष  में

 यह
 उत्पादन  7,000  तक  पहुंच  जायेगा

 |  को  पूरा  करने  के  लिये  अन्य

 दो  मेंकों  के  ट्रैक्टरों  के  उत्पादन  में  भी  महत्वपूर्ण  वृद्धि  होगी  ।

 Fake  Drugs  in  Bihar

 3991.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning
 be’  pleased  to  state

 (a)  whether  his  attention  has  been  drawn  to  the  news  item  published in  English
 Daily

 dated  the  5th  August,  1974  regarding  fake  drugs in  Bihar;

 (b)  if  so,  the  action  taken  so  far  in  this  regard;  and

 (c)  the  decision  likely  to  be  taken  for  adopting  more  stringent  measures  in  future?

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planni ing  (Shei
 A.  K.  Kisku) :  (a)  Yes.

 (b)  &  (c)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  Sabha

 Attitude  of  New  U.  S.  President  towards  India

 3992.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased
 to  state

 a)  whether  the  new  President  of  U.S.A.  ignored  Indian  Ambassador  as  reported  in  a
 local  Hindi  Daily  dated  the  13th  August,  1974;  and

 (b)  the  reaction  of  Government  thereto?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal

 Singh)  :  (a)  &  (b)  The  Government  of  India  do  not  consider  that  the  absence  of  the  Indian

 Ambassador  from  the  first  group  of  diplomats  received  by  President
 Ford  amounted  to  his

 ignoring  this  country.  The  President  received  the  Ar mbass ALIAS  ador  of  India  on
 ह  August

 1974  and  discussed  matters  of  common  interest.
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 नकली  ओषधियों के  और  उनकी  बिक्री  .  के  fasz  कार्यवाही

 3993.  श्री  सतपाल  कपर

 at  नवल  किशोर  सिह

 श्री  afr  भूषण

 क्या  स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  5 कृपा  करेंगे  कि  :

 1  .1974 से  31  1974  की  अवधि के  दौरान  देश  में  नकली  औषधियों के

 निर्माण  और  उन  की  बिक्री  करने  के  सिलसिले  में  काली  सुची  में  दज॑  की  गई  फर्मों  की  कुल  गिरफ्तार

 किये  गये  व्यक्तियों  की  कुल  सीलबन्द  किये  गये  गोदामों  की  कुल  संख्या  और  जूर्माने  की  कुल  राशि

 का  राज्य-वार  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  वार  ब्यौरा  क्या

 (@)  नकलीਂ  दवाइयों
 के  निर्माण  और  उनकी  बिक्री  के  में  लगे  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कठोर

 कार्यवाही  की  गई  अथवा  करने  का  विचार  और

 नकली  औषधी  जालसाजीਂ  का  लगाने  के  लिए  क्या  अन्य  कठोर  उपाय कि कए जा जा  रहे  हैं

 स्वास्थ्य  और  परिवार  farts  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 (sito

 ए  के०  fee) : :  (*)  और

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 नकली  दवाइयों  के  निर्माण  और  बिक्री  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  नए  कदम  उठाए  गए

 ह

 1.  1974  में  हुई  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद  की  पिछली  बठक  में  नकली  दवाइयों  के  प्रचलन के

 बारे  में  और  नकली  दवाइयों  को  इस  बुराई  को  रोकने  के  लिए  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  किये  जाने  वाले

 उपायों  पर  विचार  विभर्श  किया  गया  था  ।  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद  नें  एक  संकल्प  पारित  किया  था  f
 जिसमें St

 अन्य  बातों  के  साथ  साथ  राज्य  सरकारों  से  यह  भी  श्विफारिश  की  मई  थी  कि  वे  आसुचना  एवं  विधि  कक्षाਂ

 aa  एक  उपयुक्त  कार्यान्वयन  मशीनरी  तैयार  करें  जो  eareat  को  बरई  को  रोकने  के  लिए

 मुख्यालय  और  जिला  स्तर  पर  पुलिस  के  साथ  निकट  सम्पक  बनाए  रखे  ।

 2.  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  मंत्री  ने  राज्यों  के  स्वास्थ्य  मंत्रियों  को  लिखा  है  जिसमें  राज्य  में  राज्य  औषधि

 नियंत्रण  प्रशासन  के
 महत्व

 पर  जोर  गया  और  कार्यान्वयन
 प्र

 क्रियाओं
 को

 सरत  करने  की  आवश्यकता

 बताई  गई  उसमें  एक  कारगर  औषधि  नियंत्रण  प्रशासन  की  अ।वश्यकताओं  का उ  eva  किया  गया

 और  केन्द्रीय  सरक।र  किस  हद  तक  सहायता  दे  सकती  है  उस  पर  प्रकाश  डाला  अपराधी  के  पकड

 जाने  पर  बतमान  कानन  के  अनसार  जहां  तक  हो  सके  कड  दण्ड  देने  की  पर  भी  बल  feat

 गयां है  ।

 3.  राज्य  औषधि  नियंत्रण  प्रशासन  के  साथ  मिलकर  केन्द्रीय  औषधि  मानक  नियंत्रण  संगठन  द्वारा

 इंजेक्शन  बनाने  वाली  सभी  फर्मों  का  निरीक्षण  करने  का  एक त्वरित  कार्यक्रम  आरम्भ कर  दिया  गया
 है

 4.  नकली  दवाइयों  के  बनाने  और  बेचने  सम्बन्धी  अपराधों  पर  कडे  दण्ड  देंने  के  औषधि  और

 gaat  समग्री  अधिनियम  को  संशोधित  करने  विचार  है  ।
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 बबन

 केन्द्र  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  ‘site atrerat  में  औषधियों  की  कम  सप्लाई

 3994.  10.0  aaa  कपूर  :

 श्री  नवल  किशोर  सिह

 श्री  afa  भूषण  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  ae  बताने  कीः  करेंगे  कि  :

 ar क्या  सरकार को  पता  चला  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  AU  औषधालयों  में  पेट  नट  और

 स्टैंडडं  औषधियां  या  तो  बिलकुल  नहीं  मिलती  अथवा  उनकी  सप्लाई  बहुत  कम  है  जिसके  परिणामस्वरूप

 रोगियों  को  भारी  असुविधा  का  सामना  करना  पड़ता  और

 इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिय  कया  कायंवाही  की  गई  है  या  करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थय  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  To  wo  TCH)  :  और  कुछ
 दवाइयों  को  छोड़  कर  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  की  फार्मूलरी  में  दी  हुई  तमाम  दवाइयां  स्टाक  में

 उपलब्ध  होती  यदि  किसीਂ  समय  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  में  अथवा  प्राधिकृत  केमिस्ट  अर्थात  सुपर
 बाजार  के  पास  दवाइयां  उपलब्ध  नहीं  होती  तो  रोगी  उन्हें  बाजार  से  खरीद  सकता  है  और  उनकी  कीमत

 का  उन्हें  कर  दिया  है  बैसे  इसी  बीच  उस  दवाई  के  समान  गुणों  बाली  अन्य  उचित  दवाई

 तुरन्त  ही  निर्धारित  कर  दी  जाती  है  और  रोगी  को  दे  दी  जाती  हूँ

 सब्जी  मण्डी  fzca}  में  argo  टी०  आई०  के  लिए  भवन

 3995.  श्रों  सतपाल  कपूर  श्रम  मंत्री  यहं  बताने की  कृपा  क  र ~  ह  जल

 क्या  सब्जी  fact  में,आई०  दी'०  आई०  के  लिए  भवन  का  निर्माण  किया  गया

 भवन  का  निर्माण  कांय  कब  पूरा

 क्या  उसके  कमेंचारी  तथा  अन्यਂ  संबंधित  विभाग  इस  बीच  वहां  स्थानेान  तरित  कर  दिए  गए

 और

 यदि  तो  कब  तक,और  यदि  तो
 उनहें

 वहां  भे  जने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैँ  ?

 श्रम  मंत्रालय
 में  उप  मंत्री  बाल

 गोविन्द
 :  और  (@)  भवन  पूर्ण  होने  कीਂ

 अन्तिम  स्थिति  में  है  ।

 और  (4)  भवन  के  विद्युतीकरण  और  वार्यारग  संबंधी  कार्य  किया  yr  रहा  यह

 कय  लगभग  दो  मह  में  हो  जाने  की  आशा  है  बिजली  का  कय  पूरा  हो  जाने  के  बाद  स्थानान्तरण

 शुरु  हो  जाएगा  |

 केरल  में  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  के  निष्कर्षों  पर  आधारित  उद्योग

 3996.  श्री  सी०  के०  चनद्रप्पन  iy  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  केरल  में  प्राकृतिक  संसाधनों  की  खोज
 ह  =
 eH t

 बालक 1*
 के बःरे में  25  1974  के  अतारांकित  प्रश्न  सं  686  के  उत्तर  के  संबंध में  पह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 क्या  केरल

 में
 इन  अयस्कों  से  सम्बद्ध

 क
 ई  उद्योग  स्थापि  रने  का  विचार  है  ?
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 इस्पात  और  ara  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुश्वदेव  इस  समय  के  रल  में  अग्निसह  मिट्टी

 (GIT ze)  )  चीनो  fazdt,  चून  श्य  सेलखड़ी  और  दूसरी  मिटिटयों  के  निक्षपों  का  aa q-

 योजना  किया  जा  रहा  है  ।  राज्य  अपने  द्वारा  गठित  कार्यकारी  दल  की  अनूशंसाओं  के
 पर  खनिजों  के  समृपयोजन  के  लिए  निम्नलिखित  कार्यक्रम  है

 (1)  खनिज  की  जिसमें  के  विभिन्न  भागों  में  चीनी

 और  शीशा  रेत  के  निक्षेपों  का  प्रायोगिक  खनन  और  व्यापक  नमूनां  कार्य  शामिल  है

 (2)  जिला  qtefate  वालयंर  के  aware,  पॉडरें  के  ज्ञात  चूना  पत्थर  निंक्षेपों  का  विस्तृत  अध्ययन  ।

 (3)  विस्तृत  रासायनिक  परीक्षण
 औरं

 परिष्करण  परीक्षणों
 के

 लिए  TATA

 की  मंजेबूत  करना

 (4)  राज्य
 के  जंगलात  क्षेत्रों  में  आर्थिक  खनिजों  की  व्यापक  खोज  |

 (5)  खनिज  निक्षेपों  की  खनन  तथा  परिष्करण  के  क्षेत्र  में  तकनीकी  कामिकों  को  oer

 प्रशिक्षण  देना  ।

 (6)  इस  समय  एक  संयु
 वत

 करं  क्रम  के  अधीन  राज्य  के  खंन॑त्र  और  भू  तत्व  विभागं  तथा  विश्व

 के
 में  किए  जा  रहे  शोध  और  विंकास  संत्रंधी  को  तेज  करना  ।

 Bat  att  निंगम  zara  पुरोना  क्रशर  जाने  कां  aad

 3997.  श्री  श्योतिमंय  बसु  :  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  उन  का  ध्यान  विधान  सभा में  हाल  ही  में  लगाये  गये  इस  आरोप  की  ओर  दिलाया

 गया  है  कि  का  बना  एक  जिस  की  कम्पनी  ने  स्वयं  एक  बार  घोषित  किया

 बादमें  ऊडीसा  राज्य  के  खनन  निगम  ने  खरीद
 feral  था  ;

 (@)  क्य  निगम
 ने  इस  पुर।ने  क्रशर  को  वर्ष  196 3  में

 31  लख  रुपये  में  खरीदा  था

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  और .

 (4)3a  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  gala  gaat)  :
 से  उड़ीसा  खनन  निगम

 उड़ीसा  सरकं।र  के  अधीन  एक  उपक्रम  हैं  जिनसे  जानकरी  देने  को  कहा  गया  है  ।  :  जब  यह

 कारी  उपलब्ध  हो  जायेगी  तो  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 Misuse  of  Steel  Quota

 3998:  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  complaints  regarding  misuse  of  Steel  quota  or  selling  it  in  blackmarket
 by  some  of  the  steel  rolling  mills  in  Indore  and  Ratlam  have  been  received;  and

 and  the  action  taken  against  them?
 (b)  ifso,  the

 names  of  the  rolling  in  respect  uf  which  complaints  have  been  received

 ‘The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel-and  Mines  (Shri  Subodh

 Hansda)  :  (a)  No,

 (b)  Does  not  arise.
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 eae  भविध्य  निधि  set  बिहार  के  कार्यालय  में  अनूसुर्चिंत  जातियों  तथा -  असूचित

 जनजातियों  के
 को  '

 और  aaa  थ

 ध

 3999.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  बिहार  ने  अनसुचित  जाति/अनुसुचित  ति
 के

 वारों  को  हैड  कलक  के  संधरगंਂ  में  नियुक्त पदोन्नत  नहीं

 यदि  तो  अनसुचित  जाति  और  अनसुचित्त  जनजाति के  उम्मीदवारों  को  आरक्षित रिक्त
 पदों  पर  नियुक्त/पदोन्नत  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  सरकार  का  क्या  कांयंवोही  wea  का
 विचार

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  कर्मचारी  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने

 निम्न  प्रकार  सुचित  feat  —cm

 और  क्षेत्रीय  अनुसुचित  जातियों/अनुसुचित  जन  जातियों  से  सम्बन्धित  उम्मी  दवारों

 को  प्रधान  लिपिकों  के  संवर्ग  में  पदोन्नत  नहीं  कर  संके  क्योंकि  उनमें  से  किसी  ने  भी  विभागीय  पदोन्नति

 कोटे  के  प्रति  पदोन्नति  हेतु  पात्र  बनने  के  लिए  उच्च  श्रेणी  लिपिक  के  रूप  में  निमित  तीन  वर्षों  की  सेवा

 पुरो  नहीं  की  थी  ।  इसके  अतिरिकत  किसी  भीं  अनुसूचित  जाति/जन  ज।ति  के  उम्मीदवार  ने  परीक्षा  कोट

 के  लिए  सुरक्षित  रिक्तियों  के  प्रति  प्रधान  लिपिकों  के  पदों  पर  पदोन्नति  हेतु  परीक्षा  में  प्रति  यत्न  नहीं  किया

 और  अहंता  प्राप्त  नहीं  की  ।

 (7)  प्रश्न  नहीं  ।

 स्टील  srrafcay  इण्डिया  ऋण-पत्र  जारी  किया

 जाना

 4000.  श्री  अरविन्द  एमे०  पटेल  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री यह
 बताने  की  eat  करेंगे  कि  :

 स्टाल  अथारिटी  आफ  इण्डिया  लिमिंटड  ने  अर्पनी  वर्तमान  वित्तीय  कर्टिनाईयों  पर

 काबू  पाने  के  लिये  ऋण-पत्र  जारी  करके  संसाधिन  जुटाने  प्रस्ताव  किय

 ऋणं-पत्र  करके  feat
 शि  जुटाने  विचार  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  (®)  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 श्रम  संबंधी  मामलों  के  लिए  स्पेशल  बेंच

 4001.  श्री  डी०
 पी०

 at
 :

 कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की
 झा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरवर  श्रम  सम्बन्धी  wat  की  fer  ene  के  लिए  wea  ry uaa  और  सर्वोच्च

 में  स्पेशल  बेंच  बनाने  पर  विचार  कर  रही  जिनको  नोपटाने  में  आजकल  5-6  वर्ष  लग  जाते  हैं  ;  और

 at,
 ay

 इसे  अन्तिम
 रूप  कब  दियां  जायेगा

 2

 श्रम  मंत्रालय में
 उप  मंत्री  बालगोघिन्द  ससे  सर्वोच्चਂ  न्यायालय

 द्वारा  नियमित  रूप  से  श्रमਂ  संबंधी  atte  सूनी  जाती
 -  हैं  क्योंकि  न्यायालय :  को  संवंधानिक  आदश

 लेखों  और  चुनाव  बन्दी  प्रत्यक्षीकरण  फौजदारी  कर

 ्र
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 ee

 संबंधी  स्रामान्य  दीवानी  अपीलों  से  निपटना  पड़ता  इसलिए  श्रम  मंत्रालय  को  सूचित
 किया  गया  है  कि  सर्वोच्च  न्यायालय

 के  लिए  एकमात्र  रूप  से  श्रम  संबंधी  मामलों  के  लिए  ada  वर्ष
 एक  विशेष  न्यायालय  स्था

 पित
 करना  संभव  नहीं  है  ।

 उच्च  न्यायालयों  के  संबंध  मे  विधि  मंत्रालय  कों  एक  निर्देश  भेजा  गया  है  ।

 Assistance  to  Pakistan  Navy  by  various  Countries

 4002.  Shri  Madhavrao  Scindia
 Shri  G.  P.  Yadav

 Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state

 (a)  the  names  of  the  countries  from  which  Pakistan  has  received  assistance  for  streng-
 then  ing  her  Navy  after  the  Indo-Pak  War  of  1  971.0  and

 the
 nature  of  the  assistance  received

 from  each  of  these  countries;  and

 War
 (0९)  the  extent  to  which  Pakistan’s  Naval  Force  has  now  increased  since  Indo-Pak
 of

 1971?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivanram)  ;  (a)  and  (b)  Pakistan  has  received
 assistance  from  foreign  countries  since  Indo-Pak  War  of  1971.  Pak  Navy  has  made  stre-
 nuous  efforts  to  augment  her  Naval  power  and  enhance  her  maritime  capability.  The
 Hon’ble  mem
 details.

 ber  would
 appreciate  that  it  willnot  bein  the  publicinterest  to  disclose  further

 जनरेटर  सेट  के  अः्यात  पर  प्रतिबन्ध

 4003.  श्रो  रवुनत्दत्त लाल
 भाटिया  :  क्या  भारी  उद्योग  मुत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 :

 क्या  सरकर  डीजंल  जनरेटर  सेट  के  आयांत  oe  प्रतिबन्ध  लंगाने  पर  विचार  कर  रही

 (a)  यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अंतिम  निण॑य  कर  लिया  गया  है  ;  और

 यदि  तों  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बाते  क्या  हँ  ?

 ay
 उद्योग  मंत्रालय  में  sade:  (  ि  द  दलबीर  fee):  से  डीजल  जत

 रटिंग  सेटों
 के

 आयात  पर  पहले  से  ही  प्रतिबन्ध  लगा  है  ।  इसलिए  सरकार  द्वारा  प्रतिबन्ध  लागू  करने

 पर  विचार  करने  का  प्रश्न  हों  नहीं  उठता  ।

 खेतिहर  मजदूरों  का  अध्ययन

 4004.  श्री  के०  लकप्पा  क्या  घ् में  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  की  :

 खेतिहर  मजदूरों  के  बार  में  पिछली  बार  अध्ययन  कब  किया  गया

 क्या  योजना  अयोग  अथवा  श्रम  मंत्रालय  ने  कृषि  मंत्रालय  के  समन्वय  के  साथ  इस  संबंध

 में  कोई  प्रस्ताव  प्रेषित  किये  और

 (7)  यदि  di  इसकी  मुख्य  बातें  क्या

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  :  समय-समय  पर  की  गई

 ग्रामीण  श्रमिक  राज्यों  के  स्तर पर  और  देश  के  रूप  में  ग्रामोण  श्रमिकों  afea)  के

 मि
 Siariszsifas  अभिलक्षणों  कां  अध्यय  ने  के  लिंएं  व्यापक  जांच  इस  योजनी  के  अधीन

 अध्ययन  1963-65  में  कियां  गया  था  और  ag  प्रथम  ग्रामीण  श्रमिक  जांच के
 रूप  में  ज्ञात है

 ।
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 (a)  और  द्वितीय  ग्रामीण  श्रमिक  जांच  1974-75  ब्पूरो  की  अनुमोदित  पांचवीं  योजना के
 अन्तंगत  एक  योजना है

 ।  काय  पहले  ही  1-7-1 974  से  प्रारम्भ  हो  गया है  और  30-6-1975
 तक  जारी  रहेंगा  ।  योजना  आयोग  द्वितीय  ग्रामीण  श्रमिक  जांच  के  साथ  इस  सीमा  तक  है  कि
 आयोग  द्वारा  पांचवीं  यजन  की  एक  यजन  के  रूप  में  अनुमोदित  की  गई  थी  ।  कृषि  मंत्रालय  विशिष्ट  रूप
 से  दस  जांच  के  साथ  सम्मिलित  नहीं है  ।  जांच  की  तकनी  कीਂ  रूप  रेखा  राष्ट्रीय  नमूना  संग्रह
 संबंधी  शासी  परिषद  द्वारा  अंतिम  रूप  दिया  गया  है  यह  परिषद  एक  उच्च  अधिकार  प्राप्त  निकाय  है  जो
 भारत  सरकार  के  चने  हुये  राज्य  सरकारों  और  स्वतंत्र

 अनुसंधान
 का

 प्रतिनिधित्व  करती है  |

 द्वितीय  ग्रामीण  श्रमिक  जांच  के  निम्नलिखित  पहलुओं  पर  सुचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  :--

 (  1)  परिवार  का  जनांकिकीय

 (ii)  रोजगार  और  बे  रोजगारी  की  और  श्रमिक  समय

 (iii)  औसत  दँनिक

 (17)  परिवार  की

 (४)  उपभोग

 (vi)  ऋण  प्रस्तता
 |

 अखिल  भारतीय  स्तर  पर  प्राक्लनों  की  व्यवस्था  की  चालू  श्रमिक  जांत्र  की  अबਂ

 धारणाओं  और  परिभाषाओं  तथा  प्रथम  ग्रामीण  श्रमिक  जाच  19  36  अवधारणाओं ate
 परिਂ

 भाषाओं  में  कोई  परवत न न  नहीं  किया  गया  ताकि  सही  तुलनांयें  की  जा  सकें  |

 बस  के  लिए  परमिट  देने
 के

 बारे  में  शिक्षित  बेरोजगारों  को  प्राथमिकता

 4005.  श्री  श्याम
 सुन्दर  महाप्रात्र  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  तथा  अन्य  राज्यों  में  शिक्षित  बरोजग।र  व्यक्तियों  की  मिनी  बस  तथा  बस

 के  परमिट  देने  में  प्राथमिकता  दी  जायेगी  ;

 (a)  यदि
 तो  क्या  इस  बारे  में  भारत  सरकार  भिन्‍्त-भिनत  राज्यों  को  निदेश  जारी  करेगी  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (sti  दलबीर  faz)  :  और  राज्य  सरकारी  और

 प्रशासनीं कों  सलाह  दी  गई  है  किਂ  वे  टेक्सी  ब्यापार  केलिए  कारों  और  आटो  रिक्शाओं  के  अपने  कुल  आवंटन

 का  कम से  Ay  20  प्रतिशत  रोजगार  हई  स्कूल  पास  टक्सी/आदटो  रिक्शा  ड्रायवरों  ओर

 योग्यता  प्राप्त  तकनीशियनों  के  लिय  निर्धारित  इसके  अतिरिक्त  शिक्षित  बेरोजमारों  को  रोजगार

 देने  की  य्रोजनाओं  के  कार्यान्वयन  st  राज्य  सरकारों  कों  आटो  frqatay  और  टंक्सियों  का  तदथं

 आबंठन  कियां  THT  हैं  ।  बसों  र  Ne जनमें  मिनो  बस  भो  सम्मिलित  के  वितरण  और  बीकरी  पर  कोई

 नियंत्रण  नहीं  जब  शिक्षित  बेरोजगारों  गाड़ियो ंके  विशेष  आवंटन  के  लिय
 कोई

 प्राथन/-पत्र  प्राप्त  होना  उस  पर  उचित  कार्यवाही  की  जाती

 atatatatsa  स्कूटर  कम्पनियों  दवारा  डोलरों की  नियुषित

 4006  श्री  cay  सिह  सोखो  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  यह  बताने  की  gat  करेंगे

 कि

 देश  के  राज्यों  जिलावार  उन  डीलंरों और  एजेंसियों  नाम  पते

 क्या  जिन्हें  मंसंस  हिन्दुस्तान  मंसंसं  ees  aed)  मेससं
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 लिए

 टेलको ਂ  मेससे  प्रीमियर  ओटोमोबाईल्सਂ  dad  बजाज
 aaa

 इंडिया  a (Aaa  क्षेत्र  दूवारा  नियुक्त  कियां  गया  हैं  और  अलग-अलग

 की  saa  लिए  शर्तें  क्य  है  ;

 (a)  क्या  aa,  if  स्कूटरों  का  देश  में  करने  वाली ये  कंपनियाँ

 उनके  डीलर  और  वास्तविक  को  पर्याप्त  मात्रा  में  फालतू  पुर्जे  सप्लाई

 नहीं  कर  रहें  है  और  बहुत  अंधिक  मूल्यों  पर  उन्हें  काल  बाज़ार  में  बेच  रहे

 क्या  सरकार  का  विचार  फालतू  पुर्जों  के  मूल्य  निर्धारित और  नियंत्रित  करने  हेतु
 तत्काल  उपाय  करने  और  परमिट  पद्धति  लागू  करके  अलग-अलग  एजेंसियों  के  माध्यम  से  इनका

 विवरण  ary  करने  का  हैं  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  गाड़ियों के वितरण  के  लिए
 ताओं  की  नियुक्ति  करना  पुर्णरूप  से  निर्माताओ  का  काम  इसलिए  विभिन्न  कम्पनियों  द्वास  नियुक्त
 विक्रेताओं  के  नामों  तथा  पतों  का  ब्यौरा  और  उनकी  नियुक्ति  की  शर्तें  सरकार  के  पास  तत्काल  उपलब्ध

 नहीं  हैं  जहां  तक  सरकारी  क्षेत्र  में स्कूटसं  इण्डिया  लिमिटेड  संबंध  स्कूटरो  के  वितरण  के  लिए

 उन्होने  जो  योजना  बनाई है  उसमें  यह  परिकल्पना  की  गई  है  कि  देश के  विभिन्न  भागो में  स्थापित

 किए  जाने  वाले  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  बेरोजग/र  इंजीनियरों  और  भूतपूर्व  सैनिकों  में  से  नियुक्त  किए  गए

 द्वारा  चलाये  जायेंगे  |  aaa  स्कटस ८५  इण्डिया  लिमिटेड  इस  समय  अपने  स्कूटरों  के  लिए

 विक्रेताओं  की  नियुक्ति  को  अंतिम  रुप  दे  रहा  है  ।

 मोटर  गाड़ियों  के  निर्माता  अपनी  गाड़ियों  के  लिए  सभी  feed  gat  का  निर्माण  नहीं  रहे

 हैं  अपन  साम/न  सहायक  सामान  सम्भरणंकर्तोओं  से  प्राप्त  करते  हैं  जी  प्रतिस्थापन  बाजार  को  भी

 सम्भरण  करते  मोटर  aay  निर्माताओं  की  अ/वश्यकता  पुरी  करने  के  लिए  सभी  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  नये

 एकक  स्थापित  करके  और  विद्यमान  एककों  को  विस्तार  करके  अतिरिकत  क्षमता  की  अनुमति  दी  है  ।  कुछ

 प्रकार  के  फालतू  पुर्जों  की  ‘qeafaay  कम  सप्लाई  का  सरकार  को  पता  है  ।,  काले  बाज़ारी का  कोई  विशिष्ट

 मामला  सरकार  की
 ज/नकारों

 में  नहीं  लाया  गया  है  ।

 सरकार  यह  अनुभव  करती  है  कि  ea  जैसे  उद्योग  में  जो  कि  देश  के  विभिन्न  भागों
 में

 फैला

 हुआ है  और  जिसंका  उत्पादन  और  वितरण
 का

 क्षेत्र  विशाल  अभाव
 की

 स्थिति  में  वितरण  पर  नियंत्रण

 +1 ५1 न बक ग ग की  AVayr  उत  में  वृद्धि  वारने  के  mee Sawn at  वग  व्यापक  प्रभाव  होगा  ।

 agar  द्वारा  नये  सीमित  faqqa  एककों
 की

 स्थापना

 o ry 4007.  श्री  डी०  बी  चन्द्र  गौडा  इस्पात  और  खान  मंत्रीਂ  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  fas

 उन  इपपांत॑  संयंत्रों  के  नाम  क्या  हूँ  जिनका  तय  सीमित  विद्युत  एककों  की  स्थापना  अथवाों

 वर्तमान  एककों
 का  विस्तार  करने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  दुर्गापुर 9
 कारखाने  और  दुर्गापुर  के  मिश्रित  इस्पात  के

 क/रखाने  तथा
 *दिस्को  के  इस्पात  कारखाने  के

 लिए  रक्षित  बिजली  उत्पादन-क्षमता  में  वुद्धि  करने  के  प्रस्ताव है
 |

 खाद्यान्नों  में  मिलावट  करन  वालों  को  आजीवन  कारावास

 4008.  श्री  मुख्तियार  fag  मलिक क्या  स्वास्थय  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यहं  बताने  की

 grat  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  कुछ  राज्य  विधान  सभाओं  ने  खाद्यान्नों  तथा  वस्तुओं  में  मिलावठ  करने  वालों
 fa

 को  आजीवन  कं रविास  दंड  की  व्यवस्था  करने  वला  विधेयक  पास  कर  15.0  या
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 लि  aren = यदि  तो  एसी  विधान  AATAT. A  चास  teil

 )  और स्त्राप्यय  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय मं  उप  मंत्री  (sft  To  Fo  free) :  (=)

 )  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  केवल  पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  ने  एक

 ऐसा  अधिनियम  बनाया  है  |

 पांचवीं  योजना  के  दौरान  अनसन्थान  योजनाओं  fae  समस्याओं  के  सब्रक्षण

 की  व्यवस्था

 4009.  श्री  बसन्त  साठ

 धामतकर

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 ae  पथ क्या  पांचवीं  योजना  के  दौरान  अनुसन्धान  ओं
 और

 श्रमिक-समस्याओं  के  विभिन्न

 पहलुओं  के  बारे  में  सर्वेक्षणों  की  व्यवस्था  को  काफी  कम  कर  दिया  गया

 तो
 लेब्रर  ब्यूरों  द्वारा  प्रस्ताब्रित  परिव्यय  एर  किस  सीमा  कटौती  क़ी  गई  है  और

 तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  और

 यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  कया  कायंवाही  की

 गई  है  कि  अनुसन्धान  afd  जता  तथा  श्रम

 आंकड़े  एकत्र  करन  पर  प्रस्तावित  कटौती  से  ars  प्रभाव  न  पड़े  ?

 श्रम  मन्त्रालय  में  उप  मंत्री  बाल  गोविन्द  :  पांचवीं  योजना के  अन्तर्गत

 श्रम  अनुसंधान
 और  आंकड़ों  से  संबंधीत  कार्यक्रमों  के  लिए  श्रम  ब्यूरो  द्वारा  प्रस्तावित

 परिव्यय  184.  21

 लाख  रुपये  के  लगभग  था  ।  योजना  आयोग  ने  ऐ  से  कार्यक्रमों  के  लिए  120.  00  लाख  रुपये  के  परिव्यय

 का  अनुमोदन
 किया  था  ।  योजना  आयोग  का  विचार  था  कि  ग्रामीण

 श्रमिक
 व्यावसायिक

 मज़दूरी  सर्वेक्षण  जैसे  पुनरावृत्तिमय  सर्वेक्षणों  की  आवश्यकता  के  बारे  वर्तमान  सर्वेक्षणों  के  परिणामों

 का  पुरी  तरह  विश्लेषण  और  मूल्यांकन  हो  जाने  के  यथा-समय  विचार  किया  जा  सकता

 वित्तीय  साधनों  सम्बन्धी  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अन्य  प्रस्तावित  नई  योजनाओं  को  और

 कालीन  अवधि  के  लिए  बनाया  जा  सकता  है  ।  कटौती  से  श्रम  ब्यूरों  की

 अनुसंधान  प्रायोजना  एर  कोई  प्रभाव  नहीं  एड़ा  है  ।

 ara  ws  ऋषवन  आफ  इंडिया  (atgaz)  कलकत्ता

 4010.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह
 व बताने  की  ब्  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रेशम  एण्ड  ५ ५ ऋवन  आफ  इंडिया  कलकत्ता  के  प्रबन्ध  को  सरकारने

 1971
 में

 ् रह्ग्ण  एकक  के  रुप
 में  अपने  नियंत्रण में  ले  लिया

 क्या  उसके  बाद  30  लाख  रुपय  के
 मूल्य

 का  उत्पादन  कम  होकर  एक  लाख  रुपये  के  मूल्य
 का  गया  हैं  ;

 क्या  ब्रेक  कार्स्टिग्ज  की  अनूपलब्धता  के  कारण  उक्त  कम्पनी  बल्द  होने  की

 qe  और

 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है

 ?

 भारी  उद्योग  में  उप  मंत्री  दलबीर  :  पर  ने  31  1971  को

 उद्योग  और  1951  के  अधीन  ग्रेशम  एंग्ड  RAT  आफ  इंडिया

 कलकत्ता  के  प्रबन्ध  को  अपने  अधिकार  में  लिय  था
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 नहीं  ।  कम्पनी  को  अधिकार  में  लेने  के  पश्चात  उत्पादन  मूल्य  में  वृद्धि  हुई  है

 जसा  कि  निम्नलिखित  से  पता  लगता है  :--

 रुपये  लाखों  में

 1971-72  38.  66

 1972-73  83.67

 1973-74
 104.97

 1974-75  74)  27.15

 जी  ,  नहीं  ।

 (a)  ser  ही  नहीं  उठता  |

 esfifiraficr  प्रोजेक्ट्स  इंडिया  fe  द्वारा  निर्यात  RATS
 प्राप्त

 करना

 4011.  श्री  To  जदेजा

 श्री  बेकारिया  :

 कया  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  झपा  करेंगे  किः

 क्या  इंजीनिर्धारिग  प्रोजेक्टस  इंडिया  को  awe faut  से  एक  निर्यात  क्रयादेश

 प्राप्त  हुआ

 (a)  यदि  faa:
 की

 मत  का  निर्यात  RAITT
 प्राप्त  हुआ  और

 कौन-कौन  सी  मशीने  निर्यात  करने
 का

 प्रस्ताव  है  ?

 भारी
 उद्योग

 में
 उप

 मंत्री
 दलबिर  :  हां  ।

 5.7  करोड़  रुपये  ।

 जिन  मशीनों  को  निर्यात  करने  का  प्रस्ताव  है  उनमें  कोक  ओवन  बैठरी  के  !  ए  उष्मसह

 aaa  कोक '  बुझाने  उपकरण  और  संयंत्र  और  सहायक  संयंत्रों  के  लिए  उपकरण

 है

 स्वास्थ्य  के  भषजविज्ञों  की  पदोन्नति  तथा
 वेतनमान

 4012.  श्रीमती  मुकुल  बनर्जों  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  भेषजविज्ञों  के
 लिये

 उनके  सेवाकाल  में  पदोन्नति  के  कया  अवसर

 पदोन्नति
 पदों  के  वेतनमान  कया  और

 (7)  क्या  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  औषधालयों  के  भेषजविज्ञों  एवं  के  लिये  कोई  उच्च

 वेतनमान  हैं  और  यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 7  1896  विशेषाधिकार  क  प्रशन  के  बार  में

 स्वास्थय  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (  or  7  ro ६  ि  wo  fare) :
 अपेक्षित  सुचना  इस  प्रकार  है  —

 (i)  @s8o-110  रुपये  के  वेतनमान  मैं  के  स्थायी  फार्मेसिस्ट  10  वर्ष  की  सेवा  पुरी  करने
 क  बांद  @130-240  रुपये  के  वेतनमान  में  के  फार्मे  सिस्ट  के  पद  ५२  पदोन्नति  के

 पात्र है

 (11)  फार्मेसिस्टों  के  ग्रेंड  में  स्थायी  पदों  के  10  प्रतिशत  पद  @205-280  रुपये  के  वेतनमान  में

 इस  समय  सेलेक्शन-ग्रेड  में  हैं  ।

 (iii)  के  फार्मेसिस्ट  जिनकी  इस  ग्रेड  में  3  वर्ष  की  सेवा  पुरी  हो  चुकी  @  130-300  रुपये
 के  वेतनमान  में  स्टोर  कीपर  fate-pa-aaH  के  पदों  पर  वरिष्ठतो-सह-योग्यता  के  आधार

 पर  पदोन्नति  के  पात्र  हूँ  ।

 (iv)  स्टोरकीपर  के  फा्मेंसिस्ट  सीमित  विभागीय  प्रतियोगिता  परीक्षा

 के  माध्यम  से  भंडार  अधीक्षक  @  270-380  रुपये  )  तथा  सहायक  भंडार  अधीक्षक

 @  210-380  के  रूप  में  नियुक्त  किये  जाने  के  पात्र
 है

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  के  औषधालयों  में  फार्मेसिस्ट-कम-स्टोरकीपरों  के  कोई  पद  नहीं  हैं  ।

 फिर  तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिश  पर  फार्म  सिस्ट-कम-क्लकों/स्टोर  कीपरों  के
 वेतनमानों  को

 संशोधन  करने  के  प्रशन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 सगा

 विशेषाधिकार  कें  प्रइन  के  बारे  में  -
 RE  :  QUESTION  OF  PRIVILEGE

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी  मैने  विशेषाधिकार  के  प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया  है

 मुझे  वक्तव्य  देने  की  अनुमति  दी  जाये

 संगीत  और  नाटक  प्रभाग  एक  सरकारी  उपक्रम  gl  संगीत  तथा  नाटक  प्रभाग  के  मेनेजर
 श्री  सुशील  कुमार  तनवर  को  दिल्‍ली  से  भुवनेश्वर  स्थानास्तरित  जाना  था  ।  उनकी

 पत्नि  बहुत  बीमार  थी  मैने  उनके  बारे  में  श्री  गुजराल  बात  की  और  उनके

 स्थानान्तरण  के  आदेश  रद  हो  गये  ।  लेकिन  आज  दुर्भाग्य  से  श्री  तनवर  कने  कारण  बताओं

 नोटिस  जारी  किया  amar  है  कि  उन्होंने  राजनीतिक  दबाव  का  सहारा  क्यों  लिया  ।  उन्हें

 चेतावनी  दी  गई  है  कि  यदि  इस  प्रकार  कार्यवाही  की  पुनसवृत्ति  की  गई  तो  उनके

 विरुद्ध  कठोर  विभागीय  कार्यवाही  की  जायेगी  |

 में  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  के  Baarfeat  का  प्रतिनिधित्व  कसता  हूं  ।  हाउस  आफ

 कामन्स  में  एक  सदस्य  किसी  भी  के  मामले  का  प्रतिनिधित्व  कर
 है  और  यदि

 कोई  मतदाता  अपना  मामला  चाहे  तो  वह  उस  मामले  को  हाउस  आफ  काम्य  के

 सदस्य  के  माध्यम  से  उठा  सकता  लेकिन  यहां  क्योंकि  श्री  तनवर  के  का  मैने

 प्रतिनिधित्व  feat  इसलिये  उन्हें  दण्डित  किया  जा  रहा  ह ै।

 मुझे  केन्द्रीय  के  कमेंचारियों  का  मामला  और  प्रत्येक  कर्मचारी  का  मामला  उठाने  का

 कार  यदि  उक्त  कमंचारी  के  विरुद्ध
 की  गई

 कार्यवाही  को  रंद  नहीं  feat  गयी  तो  मैं  गृहमंत्री के
 विरुद्ध

 प्रस्ताव  लाउंगा  ।

 @qa-aat
 प |  धत  वेत  नमान
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 Re  :  Personal-Explanations  by  Minister  Bhadra  7,  (Saka)

 अध्यक्ष  महोदय  :  लेकिन  ag  विशेषाधिकार  का  मामला.नहीं  होगा  ।  फ़िर  इस.मामले  की  जांच

 करुंगा  ।  अनेक  लोग  निजी  कार्य  करवाने  के  लिये  संसद  सदस्य  के  पास  आते  हैं  कई  ar  उनके  अनुरोध
 सरकार,के  पास  भेजे  जाते  हैं  ।  में  इस  मामले  का  और  देखूंगा  कि  हाउस  आफ  area  में

 इस  क्या  है और  हम  ऐसे  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करें  |

 i

 मंत्री  द्वारा  वैयक्तिक  स्पष्टीकरण  के  बारें
 में

 RE  :  PERSONAL  EXPLANATIONS  BY  MINISTER

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  यह  तीसरा  अवसर
 है

 जब  आपने  किसी  मंत्री  को  नियमानुसार
 लिखकर  दिये  बिना  वेयक्तिक  स्पष्टीकरण  करने-की  अनुमति  दी  है  यह  आपत्तिजनंक है  |  अविश्वास

 प्रस्ताव  के  दौरान  श्री  एल  ०  एन०  मिश्र  और  श्री  डी०  पी०  धर  को  लिखित  रूप  में  दिये  बिना  और  आपकी

 अनुमति  fad  बिना  स्पष्टीकरण  करने  की  अनुमति  दी  गई  ।

 इस  ATA  निदेश
 115  बहुत  स्पष्ट  इस  आधार  पर  ऐसा  करना  नियम

 का  उल्लंघन

 ऐसा  पहली  बार  नहीं  हुआ है  तीसरी  बार  मंत्री  को  वक्तव्य  देने  की  अनुमति  दी  गई  है  ।  vat

 सुविधाए  मंत्री  को  देने  के  क्यां  कारण  यदि  एसी  बाते  होती  हमारा  पीठासिन  अधिकारी

 में  कैसे  farata 2)  सकता  है  ।  कोई  ऐसा  उदाहरण  बताइये  जब  आपने  एसी.सुविधाए  हमें  भी  हो  |

 ae  बहुत  बुरी  बात  है  ।  इससे  संसदीय  जनतंत्र  नष्ट  हो  जायेगा

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  2  I  have  to  raise  a  point  of  Order  under  Rule  357.
 It  clearly  says  that

 debatable  point  shall  be  raised  and  no  debate  shall

 In  this  case  written  statement  should  be  given.  First  ofall,  you  asked  him  not to  make  a

 statement  at  that  time,  but  when  the  Prime  Minister  intervened you  changed  your  decision.

 In  our  case,  you  have  always  been  of  the  view  that  there  should  be  some  rule.  I  want  to  know

 whether  there  are  norules  छि  the  Prime  Minister?  It  is  not  in  keeping  with  your  dignity...

 अध्यक्ष  tea
 :  मुझे  नियम  की  पुरी  जानकारी है

 ।  वह  मंत्री  परिषद  के  सदस्य  के
 रूप  में

 उत्तर  दे

 रहे  यह  वे  यक्तिक  स्पष्टीकरण  का  मामला  नहीं  वह  उसी  समय  जबाब  दे  सकते  हूँ  ।

 Shri  Madhu  Limaye  :
 You

 changed  your  decision  and  every  body  in  and  outside  the

 House  saw  it.

 अध्यक्ष  वह  सरकारी  जे बच पों  पर  बैठ  हैं  और  वहू  सरकार  की  ओर  से  उत्तर
 दे  रहेथे  ।  यह  मंत्री

 के  वैयक्तिक  स्पष्टीकरण  का  मामला  नहीं  था  |

 श्री  aa  मिश्र
 :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  हम  इस  बारे

 में
 अध्यक्षपीठ

 से  स्पष्टीकरण  चाहते  हैँ  कि  नियम  357  मंत्रियों  पर  लागू  होता है
 अथवा  नहीं  ।  मंत्री  महोदय  ने

 स्वयं  कहा  थां  की  वह  नियम  357  के  आधार  पर  वेयक्तिक  स्पष्टीकरण रहे
 हैं  अविश्वास  प्रस्ताव

 के  दौरान  एक  असामान्य  प्रक्रिया  का  पालन  किया  गया  ag  यह  कि  अविश्वास  प्रस्ताव  के  प्रस्तावक

 के  उत्तर  देने  के  बाद  मंत्रीयों  को  वे  यक्तिक  स्पष्टीकरण  करने  की  अनुमति  दी  गई  ।  एसी  अनुमति  कदापि

 नहीं  दी  जानी  चाहिये  थी  ।

 श्री  भागवत  आहझादਂ  :  आप  सब  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  नियम  357  मंज्ियों

 तथा  सब  पर  लागू  होता  है  ।  क्या  इसका  अभिप्राय  यह  हुआ  कि  जब  इस  ओर  अथवा  उस  ओर

 के  सदस्य  पर  विपक्ष  अथवा  सरकार  के  किसी  सदस्य  द्वारा  आरोप  लगाया  जाता  है  तो  वह  उसे  शांतिपूर्वक

 सुनता  यह  नियम  357  की  गलत  व्याख्या है  ।
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 29  1974  मंत्री  द्वारा व  यक्तिक  स्पष्ठीकरण  के  बार

 प्रो०  ne  NVIT
 (zrsrqz) ) 3  में  आप  से  रिकार्ड  देखने  का

 अनुरोध
 करता  हूं  ।  मंत्री  महोदय  ने

 स्पष्ट  रूप  से  यह  कहा  था  कि  वह  वे  यक्तिक  करन  चाहते  बात  रिकार्ड  में

 आपनें  यह  fasts  दिया  था,कि  नियम  के  अनुसार  व  यक्तिक  स्पष्टीकरण  वक्तव्य
 के

 रूप  में  किया  जाना

 चाहिये
 और  उसे  पहले  आपको  दिया  जाना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  उत्तर  देने
 का

 है  मैं
 आप

 से  सहमत  नहीं  हूं
 ।

 श्री  एच०  एन०
 मुखर्जी  :

 सभा  में  अध्यक्षपीठ  में  अविश्वास  प्रकट  करना  बहुत
 गम्भीर  बात  है  ।  अध्यक्ष  से  मतभेद  के  बारे  में  संसद  से  बाहर  आलोचना  कीਂ  जा  सकती है  ।  कल  आपने

 पहले  स्पष्टीकरण  लिखित  रुप  में  देने  पर  जोर
 faar

 था
 लेकिन

 बाद  में  आपने  विनिणेंय

 दिया  कि  यदि  मंत्री  इसी  समय  वक्तव्य  देना  चाहेंगे  at  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  ।
 विश्वास  प्रस्ताव के  प्रस्तावक  के  are  मंत्री  द्वारा  बिना  पूर्व  सुचना  के  वक्तव्य  देना  प्रक्रिया  की

 दृष्टि  से  त्टिपूण  इस  बारे  में  सदन  के  अग्रणी  सदस्यों  से  विचार-विमर्श  faut  जानां

 अध्यक्ष  महोदय :  अविश्वास  प्रस्ताव  के  में  प्रस्तावक  जो  अन्तिम  उत्तर  देता  है

 aq  चर्चा  में  प्रस्तुत  तथ्यों  से  सम्बन्धित  होता  लेकिन  प्रस्तावक  अपने  उत्तर  देने  के  अधिकार

 का  पालन  करते  समय  अनेक  नई  बातें  भी  कह  जाता  है  जिनका  पहले  भाषण  में  ल्लेख

 नहीं  faut  गया  होता  और  जिनके  बारे  में  मंत्री  को  कोई  नोटिस  नहीं  मिलता  1  अत

 मेस  यह  विचार  है  कि  सदस्य  को  चर्चा  में  प्रस्तुत  तथ्यों  तक  ही  सीमित  रहना  चाहिये
 यदि  ag  नई  बातें  उठाता  अथवा  ऐसे  नये  आरोप  लगाता  जिनके  बारे  में

 उत्तर
 देनें  का  अवसर  मंत्री  को  फहले  नहीं  प्राप्त  हुआ  तो  वह

 उसी
 समय  उनका  उत्तर  दे

 सकता  है

 Sgt  तक  कल
 की

 मामला  जब  प्रधात  मंत्री  नें  ae  कहां  था
 कि  ag  वैयक्तिक

 स्पष्टीकरण  नहीं  है  ब
 लक  यहं

 सरकार  की  ओर  से  उत्तर
 तो

 मेँ  इस  बात  से
 सहमते

 था  ।  जब  आप
 किसी

 ही  के  विरुद्ध  निश्चित  -ATeTa  लगाते  हैं  और  वह  सदन  में  बेठ

 होते  तो  क्या  मैं  उनसे  कि  किसी  अन्य  दिन  wat  करें  ।

 इस  मामले  में  किसी  को  कोई  संरक्षण  नहीं  दिया  गया  जब  यह  कहा  गया  था
 कि

 यह  वैयक्तिक  स्पष्टीकरण  तो  मैने  उसकी  प्रति
 मांगी  थी

 ।
 लेकिन

 जब  sara  मंत्री नें

 यहं  कहा  कि  वह  सरकार  की  भर  से  जबाब  रहे  हूँ  तो  मैंने  उन्हें  ऐसा  करने  की  इला अनुमति

 a  ati

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  वाद-विवाद  में  निम्नलिखित  स्पष्टतया  उल्लिखित  है  :--

 एल०  Udo  मिश्र  :
 मैं  वेयक्तिक

 स्पष्टीकरण
 करना  चाहता  हूं

 ्

 अंब  आप  उसे  अपनी  सुविधानुसार  बदलना  चाहते  हैं  और  कहते  हैं  fa  qe  सरकार  का

 उत्तर  था  ।

 थी  इयामनन्दन  fat:  आप  नियम  में  परिवर्तन  कर  रहे  हे

 :  जब  सरकार  उत्तर  देना  चाहती  है  तो  नियम  लागू  नहीं  होते  ।  यदि

 कोई  aria  सदस्य  ara  amar  तो  मंत्री  को  उसीਂ  समय  उसका  खंडन

 करने  का  अधिकार  है

 Mr.  Madhu  Limaye  Personal  expenditure  is  a  very  sacred  procedure  please  do

 Hot  misuse  it  (Jnterruptton)
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 Shri  Jyotirmoy'’  Basu  :  I  am  very  sorry  to  say  that  the  Chair  is  adopting  double
 standards.  The  chair  shoud  express  regret  over  it.

 श्री  पी०  जी०  Rrasiene  (  ):  हम  आपके  इस  विनिर्णय  से  पुर्णतया  सहमत

 हैं  कि  यदि  विपक्षी  सदस्य  चर्चा  के  दौसन  किसी  मंत्री  की  आलोचना  करता  है  अथवा  उसके
 ग विरूद्ध  गम्भीर  आरोप  लगाता  है  तो  सम्बद्ध  अथवा  अन्य  मंत्री  को  सम्बद्ध  मंत्री  की  ओर  a

 चर्चा  में  हस्तक्षेप  करने  का  अधिकार  लेकिन  कल  रेलवे  मंत्री  खड़े  gu  और  विशेष  रूप ~
 से  कहा  वे  वेयक्तिक  स्पष्टीकरण  के  बारे  में  घक्‍्तव्य  देना  चाहते  ह  तब  आपने  कहां

 नहीं  ।  लेकिन  आपके  कहने  से  ga  श्री  मधु  लिमये  ने  एकਂ  दम  पुछा  कि  क्या  इन्होंने
 आपको  कोई  लिखित  वक्तव्य  दिया  क्या  आपने  उसकी  जांच  की  क्या  आपने  उस '  पर

 अनुमति  दे  दी  उन्होंने  कुछ  नहीं  कहा  ।  aa  आपने  कहा  कि  उन्होंने  एसा  नहीं  किया

 ad  आप  उनसे  कहने  वाले  थे  कि  ag  एसा  नहीं  कर  सकते  ama  saat  लिखित

 वक्तव्य  देने  को  कहां  ।  उसी  समय  प्रधान  मंत्री  और  सदन  की  नेता  उठ  खड़ी  हुई  और

 पता  नहीं  क्या  हुआ  कि  आपने  उन्हें  बोलने  की  अनुमति  दे  दी  ।  में  इस  बात  से  सहमत

 हूं  कि  मंत्री  महोदय  यदि  प्रधान  मंत्री  चाहे  सरकार  की  ओर  से  उत्तर  देने  का

 अधिकार  है  लेकिन  प्रधान  मत्री  के  हस्तक्षेप के  बावजूद  मंत्री  महोदय  फिर  उठ  खड़  हुए  और

 कंहा  वयक्तिक  स्पष्टीकरण  करना  चाहता  हूंਂ  और  आप  मुझे  इसकी  अनुमति  दें
 ।  हम a

 इस
 बात  पर  आपत्ति

 करते  हैं  ।

 थ्री  सी०  एस०  CAH  जब  कभी  कोई  आरोप  amar  जाता है  तो  वेयक्तिक

 स्पष्टीकरण  के  लिये  क्सी  भी  सदस्य  को  जिसमें  मंत्री  भी  शामिल  इसका  खंडन  करने

 का  अधिकार  इस  बारे  में  प्रक्रिया  यह  है  कि  जब  कभी  आरोप  लगाया  जाता  है  तो  सदस्य

 को  सदन  में  स्पष्टीकरण  करने  अथवा  बाद  में  किसी  दिन  स्पष्टीकरण  करने  का  विकल्प  प्राप्त

 यदि  स्पष्टीकरण  उसी  ana  किया  जाता  आप  को  जांच  के  fad  कोई  वक्तव्य
 देने  की  आवश्यकता  नहीं  यदि  बाद  में  किया  जापा  तो  उसकी  जांचे  के  लिये  आपको

 वक्तव्य  देने  आवश्यकता  है  जिससे  आप  इस  बात  से  संतुष्ट  हो  जायें  कि  इसमें  कोई

 विवादास्पद  मामला  यदि  आरोप  लगाते  समय  सदस्य  सदन
 में

 उपस्थित  तो

 उसे  उसी  समय  वैयक्ति  स्पष्टीकरण  करने  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।  अपनी  ओर  से  भी

 सदस्य  को  वंयक्तिक  स्पष्टीकरण  करने  का  पूर्ण  अधिकार  है  ।

 संसवीय  कार्य  मंत्री  के०  TTTTAAT)  :  सभा  कल  aq  समवेत  हुई  तो  कुछ  आरोप

 लगाये  गये  और  समस्त  सदन  इस  बात  को  जानने  का  इच्छक  था  कि  किन  परिस्थितियों

 में  लाइसेंस  दिये  गय  अथवा  आवेदन  भेजे  गये  कुछ  आरोप  श्री  एल०  एन०  मिश्र  के  विरुद्ध

 भी  लगाये  जो  उस  समय  मंत्री  di  यदि  वह  उस  समय  स्पष्टीकरण  न  करते  उनके

 प्रति  धारणा  गलत  हो  जाती  ।  aa:  तथ्यों  का  बताना  उचित  ही  था  ।  ( saaqare )

 अध्यक्ष  nate  :  इस  सम्बन्ध  में  विनिणंय  स्पष्ट  है  और  में  अब  क्सी  को  बोलने  की

 अनुमति  नहीं  दूगा  ।

 ee

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 बिहार  के  राज्य  पाल  हारा  mex raert  को  पुनः  प्रस्यापित  किये  जाते  के  बारे  में  उठाये

 गये  मामल  के  gare  से  बक्तब्य

 मुह  मंत्री  ( sft  उयाशंकर  :  में  बिहार  के  राज्यपाल :
 अध्यादेशों  को  पुनः

 serrfaa  किये  जाने  के  बारे  में  नियम  377  के  मन्तबत  श्री  मधु  fant  द्वारा  30
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 7  1896  (ar)  सभा  पटल  पर  रखे  गये

 1974  को  लोक  सभा  में  उठाये
 Thre
 bl  दे  |  Ala  के  उत्तर में  एक  वक्तव्य  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )  सभा  पटल  पर  रखता  हु  [weaver  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०

 टी ०  8331/74]

 हिन्दी  के  उत्तरोत्तर  प्रयोग  के  1971-72  के  कार्यक्रम  सम्बन्धी  वाधिक  प्रतिवेदन

 गह  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  (att  YHo  एच०  :  में  श्री  रामनिवास  मिर्धा  की

 ओर  से  हिन्दी  के  प्रभार  और  विकास  की  गति  तेज  करने  तथा केन्द्र  के  विभिन्न  सरकारी

 प्रयोजनों  के  लिए  इसके  उत्तरोत्तर  प्रयोग  के  वर्ष  1971-72  के  कार्यक्रम  सम्बन्धी  वार्षिक

 मुल्यांकन  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 [wears  में  रखा  गया  ।  ढेखिए  संख्या  एल०  ठी०  8332/74]

 गाडन  रीच  वकशाप  फलका  का  1972-73  का  वाधिक  प्रतिवेदन

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  में  श्री  ज०  बी०  पटनायक  की

 ओर  से  कम्पनी  1956  की  घारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  गाडन

 रीच  FHM  कलकत्ता  के  वर्ष  1972-73  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  ( farat  तथा  अंग्रेजी

 की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  और  उन  पर  नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियां  सभा  फ्टल  प  रखता  हूं  मस  रखा  गया  ।  वेखिए  + eqT  एल०

 टी ०  8333/74]

 कोयला  खान  1972  के  अम्तगंत  अधिसुचनाएं

 इस्पात  और  खान  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  सुकदव  :  में  निम्नलिखित  va  सभा-पटल

 पर  रखता  ठ

 (1)  कोयला  खान  (zTsz\zHzY ) )  1973  की  धारा  34  की  उपधारा

 (3)  के  sata  निम्नलिखित  अधिसुचनाओं  (faeat  अंग्रेजी  संस्करण )
 की  एक-एक  प्रति

 कोयला  खान  राष्ट्रीयकरण  fafa)  1974,  जो  ara  के

 राजपत्र  दिनांक  17  1974  में  अधिसूचना  संख्या  ato  afo  fo  241

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ॥

 सः०  सां०  नि०  283  जो  के  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  26  1974

 में  प्रकाशित  हुए  थे  जिनमें  दिनांक  17  1974  अधिसुचना
 संख्या  ato  ato  नि०  का  शुद्धि-पत्र  दिया  हुआ  है  ।

 कोयला  खान  1974,  जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांक

 25  1974  में  अधिसुचना  संख्या  248(#)  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 कोयला  खान  धघारणाधिकार  अथवा  अन्य  हितों  के  बारे  में

 1974,  जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  26  1974

 में  अधिसूचना  संख्या  ato  ato  332(#)  aati  हुए  gt

 [araraa  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  8334/74]
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 (2)  कस्पनी  1956  की  धारा  619%  की  उपधारा  (1)  के

 निम्नलिखित  vat  (ferdt  aat  अंग्रेजी  कीं  एक-एक  प्रति  «ा

 भारत  गोल्ड  माइन्स  के  वर्ष  1972-73  के  कार्यकरण  ae

 द्वारा  समीक्षा  ॥

 भारत  गोल्ड  माइन्स  लिमिटेड  का  वर्ष  1972-73  का  प्रतिवेदन

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक  की

 [wearea  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  ह  8335/74]

 कोयला  खान  भविष्य  पेशन  तथा  बोनस  THR  1948  के  अन्तगंत

 अधिसचनाएं

 श्रम  मंत्रालय  में  SINT  बाल  गोविन्द  :  में  निम्नलिखित  पत्न  सभा-पटल

 पर  रखता  हु

 (1)  कॉयला  खान  भक्ष्यि  कुट्स्ब  qua  तथा  बोनस  स्कीम  1948

 की  धवारा  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसुचनाओं  तथा  अंग्रेजी

 की  एक-एक  प्रति

 कोयला  खान  भविष्य  fafa  1974,  जों  भारत  के

 दिनांक  3  1974  में  अधिसुचना  संख्या  ato  ato  नि०  833  में

 शित  हुई  थी

 are  प्रदेश  कोयला  खान  भविष्य  fafa  1974,  जो  भारत

 के  राजपत्र  दिनांक  3  1974  में  अधिसूचना  संख्या  ato  ato  नि०

 834  में  प्रकाशित  थी 1

 राजस्थान  कोयला  खान  भविष्य  fafa  1974,  जो  भारत

 के  राजपत्न  दिनांक  3  1974  में  अधिसूचना  संख्या  वा०  साँ०  नि०

 835  में  प्रकाशित  हुई  थी  ॥

 नेवेली  कोयला  खान  भविष्य  निधि  )  1974  ् जॉ  भारत

 के  राजपत्र  दिनांक  3  1974  में  अधिसुचना  संख्या  ato  सां०  fio

 836  में  प्रकाशित  हुई  थी

 [wearete  में  रखे  गय 1  देखिए  संख्या  एलं०  eto  8336/74]

 (2)  लौह  अयस्क  खान  श्रम  कल्याण  उपकर  1961  की  art  8  की

 उपधारा  (4)  के  अन्तगंत  लौह  अयस्क  खान  श्रम  कल्याण  उपकर

 1974  तथा  अंग्रेजी  की  एक  जो  भारत  के

 qa  दिनांक  24  1974  में  अधिसुचना  संख्या  ato  ato  fro  909

 में  प्रकाशित  हुएं  थे  ।  [ weaTert  में  रखें  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०

 टी०  8337/74]

 राष्ट्रीय  भौद्योगिक  इंजीनियरी  प्रशिक्षण  ataia,  बस्बई  का  वर्ष  1972-73  का  वार्षिक

 प्रतिवेदन

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०

 ara): में  राष्ट्रीय  औद्योगिक  इंजीनियरी  afer  '  बम्बई  के  वध  1972-73

 के  ates  तथा  की  एक  प्रति  सां  पटल  पर  रखता

 मा  स्वा  गया
 डेखिए  संख्या  एल०

 Eto  8338/74]

 |



 29  1974  अनुसूचित  जातियों  an  भमुसूचित  जनजातियों  के

 श्मिति

 अनुसूचित
 जा  तयों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  क  कल्याण  सम्बन्धी

 COMMITTEE  ON  THE  WELFARE  OF  SCHEDULED  CASTES  AND
 SCHEDULED

 TRIBES

 अध्ययन  दल  और  11  के  अध्ययन  aret  के  प्रतिवेदन

 श्री  डी०  agua  :  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  के  अध्ययन  दौरों  के  निम्नलिखित  प्रतिबेदनों  की  एक-एक  प्रति

 ay  पटल  पर  रखता
 हूँ

 (1)  समिति  के  अध्ययन  के  1974  के  दौरान  जम्मू  तथा  aati,  afe-

 याला  और  के  अध्ययन  दौरे  का  प्रतिवेदन

 (2)  समिति  के  अध्ययन  के  1974  के  दौरान

 ऊटाकमंग्ड  और  मंगलौर  के  अध्ययन  दौरे  को

 प्रतिवेदन  ।

 शी  ज्योतिमंय बसू
 :  अध्यक्षपीठ  द्वारा  दो  स्टण्डड  अपनाये  जा  रहे

 एक  सरकारी  पक्ष  के  लिए  और  दूसरा  विपक्ष  के  अध्यक्ष  a  दय  यदि  ard  की

 पीठ  के  विरूद्ध  कुछ  कहनां  है  तो  उसका  उचित  et  होनी  च  पह हुए  ॥

 Shri  Shankar  Dev  (Bihar)  :  On  a  point  of  order,  Sir.  This  15  an  august  House,
 but  there  is  so  much  noise  like  fish  market  that  nothing  can  be  heard.

 अध्यक्ष  महोदय :  श्री  मिश्र  ने  मेरे  विनिणम  पर  आपत्ति  की  थी  येदि  नियम  समिति

 अथवा  सर्वोच्च  न्यायालय  का  कोई  न्यायाधीश  इस  fama  को  aaa  बता  दें  तो  मैं  त्यागपत्र

 दे  दूंगा  ।  विनिर्णय  को  चुनौती  देने  का  यह  कोई  तरीका  नहीं  आप  उचित  प्रक्रिया  के

 अनुसार  विरोधी  दलों  के  सदस्यों  कीं  एक  समिति  बना  दे  मैं  उनको  निर्णय  स्वीकार  कंर  लूंगा ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  We  never  meant  anything  against  the  Chait.
 Every  one  has  said  that  the  attitude  of  the  Prime  Minister  was  not  proper.

 Mr.  Speaker  ;  As  you  speak,  the  Prime  Minister  has  also  spoken  like  that.

 Shri  P.  G.  Mavlankar  (Abmedabad)  :  It  has  been  mentioned  in  the  Revised  list  of
 Business  that  Shri  Ram  Niwas  Mirdha  will  lay  on  the  Table  a  copy  of  the  Annual  Assess-
 rnent  Report  (Hindi  and  English  versions)  on  the  programme  for  accelerating  the

 spread  and  development  of  Hindi  and  its  progressive  use  for  various  official  purposes
 of  the  Union,  for  the  yéar  1971-72.  May  knowasto  why  this  has  been  placed  after  so

 much  delay  ?

 Mr.  Speaker  ;  It  is  no  use  pointing  out  daily  about  these  things.  You  should  sit  with

 them
 and  decide  the  procedure.

 Shri  P.  G.  Mavlankar  ;  It  is  a  different  matter  that  Government  is  doing  something ry
 for  the  development  of  Hindi  or  not  but  the  po  4g, int:  i  that  why  the  report  of  1971-1972
 should  be  placed  in  1974.

 Mtr.  2  You.can  discuss  the  in  at ae  te tc  r  with
 thems
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 Statement  Re :  Certain  Changes  August  29,  1974

 Concerning  Postal  Services

 डाक  सेंवाओं  सम्बन्धी  कतिपय  परिवतंनों  के  बारें  में  वक्तव्य

 STATEMENT  :  CERTAIN  CHANGES  CONCERNING  POSTAL  SERVICES

 अध्यक्ष  महोदय  अब  श्री  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  .  एक  वक्तव्य  देंग े।

 श्री
 एस०  एम०  बनर्जी  )  :  मेरा एक  व्यवस्था का  प्रशन  है  ।

 मेरा  निवेदन  यह  है
 कि

 a  वक्तव्य केने  की
 अनुमति

 |  इसमें  ह  से  अतिरिक्त  राशि  प्राप्त  करने  की  व्यवस्था है  ।  इसमें  लिखा

 है  कि  | किन चव्य एक्स  प्रैस  डिलिवरी  सर्विस  समाप्त  की  जा  रही है  और  लगभग  1600  डाक  घर  इतवार  को  नहीं  खुला
 इस  के  परिणामस्वरूप  जनता को  डाक-टिकट  आदि  लेने  में  भारी  कठिनाई  का  सामना  करना

 पड़ेगा  ।  चलते-फिरते  डाक-घर  की  सुविधा  की  इतवार  और  राष्ट्रीय  छुट्टियों  की  उपलब्ध

 नहीं  होगी  ।  फिर  एक  नई  सेवा  अर्थात  सर्विस
 ”

 आरम्भ  की ज जा  रही

 है  जिसके  लिये  65  पैसे  शुल्क  देना  होगा  इस  बारे  में  सभा  में  कोई  चर्चा  नहीं  की  गई

 और  न  ही  मंत्रणा
 समिति

 में  कोई  विचार  किया  क्या  एक  वक्तव्य  के  से

 रिक्त  टैरिफ  लगाये  जा  सकते  हैं  ?

 अध्यक्ष  Ala  :  मं  उनको  यह  विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  से  नहीं  रोक  सकता ।

 थी  इ्योतिमंय  बसू  :  इसके  लिए  अनूपूरक  मांगें  प्रस्तुत  की  जानी  चाहियें
 बजट  प्रस्ताव  के  बिना  अतिरिक्त  टैरिफ  नहीं  लगाया  जा  सकता  |

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  The  wording  of  the  order  paper  should  be  more  clear
 and  specific.  Let  him  correct  the  description  and  then  you  may  allow  him  to  speak

 महोदय
 :

 क्या
 आप

 इन  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  इसको  ठीक  करने
 के

 बाद
 सभा-पठल  पर  रखेंगे  ?  फिर  a  भी  इसको  पढ़  सकूंगा ।

 थी  इयामनन्दन  faa  :  यह  मद  गुमराह  करने
 वाली

 सेवाओं  को  कर
 लगाने

 के  साथ  नहीं  मिलाया  जा  सकता ।  यदि  कोई  मंत्री  महोद॑य॑  ऐसा  वक्तव्य  देना  चाहते हू
 जिसमें  कोई  वित्तीय  आशय  है  तो  उन्हें  आपकी  अनुमति  कर  ही  वक्तव्य  देना  चाहिये

 यदि  उसको  का्यं-सुची  में  सम्मिलित  गया  है  तो  उसकी  भाषा  स्पष्ट  होनी  चाहिये  ।

 संचार  मंत्री  Fo  ब्रह्मानन्द
 :  इस  में  एक  बात  ae  है  कि  वत  मान

 ”?
 डिलिवर्र  व्यवस्था  छ

 विशेष  कारणों  से  समाप्त
 की  जा

 रही  है
 ।

 दूसरी  बात यह  है  कि
 राष्ट्र-छुटूटी  आदि  जेसे  दिनों  को  डाक-टिकटों  की  बिक्री  जैसी

 कुछ
 सेवाओं  को  छोड़कर

 कुछ  डाक-घर  बन्द  ag  कर्मचारियों  की  सुविधा  देने  के  लिये  किया ज जा  रहा

 अब  एक  नई  ‘fratfet  सर्विसਂ  आरम्भ  की  जा  रही  यदि  कोई  व्यक्ति  किसी  सेवा

 के  लिय
 भुगतान

 करता  है  तो  उसे  रसीद  मिलेगी  इसमें  कोई  अतिरिक्त  राजस्व
 मामलों

 नहीं  यदि  वे  मेरे  वक्तव्य  को  सुनें  तो  स्थिति  बिल्कुल  स्पष्ठ  हो  जायेगी  ।

 मौजूदा  एक्सप्रैस  डिलिवरी  सेवा  के  20  पेसे  का  अतिरिक्त  शुल्क  लेकर  किसी

 विशिष्ट  डाक  वस्तु  की  डिलिवरी  एक  विशेष  संदेशवाहक  के  जरिये  की  जाती  है  ।  कई  जगहों

 पर  डिलिवरी  रविवार  के
 दिन

 भी  की  जाती  डाक  वस्तुओं  को  मूल  डाकघर  से

 वितरण  डाकघर  तक  लाने  ले  जाने  पर  साधारण  डाक  से  इतर  कोई  खास  ध्यान  दिया  जाना

 आ थी  नहीं  है
 और

 चुकि  वितरण  के  लिए  frase  किए  गए  विशेष  संदेशवाहकों
 को

 गश्त
 के  डाकिये  से  बहुत  अधिक  इलाका  पार  करना  पढ़ता

 इसलिए कि ६

 एक्सप्रेस  डिलिवरी

 का  faq  अक्सर  विलम्ब  से  होता  यहीं  कारण  है  कि  इस  बारे  में  शिकायतें  होती
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 डाक  सेवाओं  सम्बन्धी  कतिपय  के 1896  (sre )

 बार मं  TH

 हैं  डाक-तार  विभाग  इस  सेवा  को  ध्यान  देने  में  avert  उठाता  है  और  इससे
 जनता  को  भी  अनुकूल  लाभ  नहीं  होता  ।  ड्ञक--तार  विभाग  ने  यह  निर्णय  किया

 है  कि  इस  सेवा को  1  1974  समाप्त  कर  दिया  जाए

 2.  रविवार  को  लगभग  1600  डाकघर  और  लगभग  130  ऐसे  डाकघर
 अब  खुले

 रखे  जाते  हैँ  जिन  के  काम  का  समय  बढ़ा  कर  86  बजे  से  रात्रि  8.30  बजे  तक

 किया  हुआ  उपर्युक्त  1600.  Seger  मुख्य  रूप  से  एक्सप्रैस  डिलिवरी  वस्तुओं  का  वितरण

 करने  के  लिए  खुले  रखे  जाते  हैं  130  डाकघर  महत्वपूर्ण  व्यापार  केन्द्रों  में  रखें
 जाते  हैं  ।  एक्सप्रेस  डिलिवरी  सेवा  समाप्त  करने  के  प्रस्ताक  से  इन  1600  डाकघरों

 रविवार  के  दिन  खोले  जाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  होगी  यह  प्रस्ताव  है  कि  इन
 डाकघरों  को  रविवार  के  दिन  पूर्णतया  बन्द  रखा  जाए  तथापि  डाक  fare  और  डाक

 सामग्री  बेचने  के  लिए तारघरों  में  या  रेल  डाक  सेवा  कार्यालों  में  वैकल्पिक  प्रबन्ध

 जाएगा  जोकि  रविवार  के  खुले  रहते  इस  समय  जो  130  डाकघर  बढ़ाए

 गए  समय  में
 काम

 कर  रहे  हें  उन्हें  रविवार  के  दिन  fas  qarre  10  बजे  से  साय॑
 6.  00

 बजे  तक  खुला  रखने  का  प्रस्ताव  है  ।

 3.  इस  समय  डाक-तार  कार्यालयों  में  16  छुट्टियां  होती हैं  तीन  राष्ट्रीय  छुट्टियाँ
 भी  शामिल  छुट्टियों  के  इन  दिनों  में  गैर  रजिस्ट्री  वस्तुओं  का  एक  बार  वितरण  किया

 जाता  तार  मनीआंडंर  अदा  किए  जाते  लेटर  बक्स  से  एक  बार  निकासी  की  जाती  है

 और  डाक  टिकट  और  डाक  लेखन  सामग्री  कुछ  सीमित  समय में  के  लिए  रखीं  जाती

 3  राष्ट्रीय  छुट्टियों  स्वतंत्रता  दिवस  और  गांधी  जी  का  जन्म  दिवस

 के  महत्व  पर  विचार  करते  हुए  जब  सभी  सरकारी  कार्यालय  और  अधिकांश  संस्थाएं

 बन्द  रहती  सरकार  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  इन  तीनों  दिनों  में  सभी  डाकघर

 उन  डाकघरों  के  जिनके  काम  का  समय  बढ़ा  at  गया  बन्द  रखे  जाएं  ।  यह  भी  निणंय
 किया  गया  है  कि  रविवार  और  इन  तीन  राष्ट्रीय  छुट्टियों  के  दिनों  में  चलते-फिरते

 डाकघरों

 का  काम  भी  बन्दे  कर
 जाए

 ।

 4.  आशा  है  कि  इन  नियों  के  परिणामस्वरूप  करीब  35  लाख  रुपये  प्रति  वर्ष  की

 बचत  होगी ।

 5.  जनता  की  इस  जरूरत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  उन्हें  एक  एसी  सेवा  प्रदान  की

 जाए  जिसके  orate  वे  किसी  षस्तु  को  डाक  में  डाल  कर  उसके  वितरण  की  पावती  प्राप्त

 कर  सरकार  ने  यह  ध् निणं॑थ  किया  ह  कि  एक  नई  सेवा  चालू  की  जाए  जिसका  नाम

 डिलिवरी  सेवाਂ  ati  यह  सेवा  पासंलों  के  अतिरिक्त  बाकी  सभी  श्रेणियों  की  ae

 रजिस्ट्री  डाक  वस्तुओं  के  लिए  उपलब्ध  होगी  और  इसके  लिए  सामान्य  डाक  भार  के  अतिरिक्त

 65  पैसे  का  शुल्क  आदा  करना  होगा  ।  इस  सेवा  के  अन्तर्गत  डाक  वस्तु  बुक  करने

 वाला  डाकघर  प्रेषक  को  एक  और  ag  डाक  वस्तु  qraaret  से  पावती

 लेकर  दी  जाएगी  ।
 15  पैसे  शुल्क  और  अदा  करके  प्रेषक  वितरण  कं  प्राप्ति  की  सूचना

 भी  पा  सकता  है  ।  आशा  कि  जनता  रजिस्ट्री  के  बदले  में  इस  सेवा  का  लाभ  उठाएगी

 क्योंकि  रजिस्ट्री  सेवा  इसकी  में  महंगी  है  जिसके  लिए  1  सपया  25  पैसे  र

 करने  पड़ते  ह  पावती  के  लिए  15  पैसे  देने  पड़ते  ।  यह  सेवा  प्रारम्भ  में  प्रायोगिक

 ware  पर  चलाई  जाएगी  और  एक  वर्ष  बीत  जाने  पर  इस  सेवा  को  आगे  चालू  रखने  के
 प्रत  की  जांच  की  जाएगी  ॥

 उपाध्यक्ष  पीठासीन हुए

 Mr.  Deputy  Speaxer  in  the  Chatr J
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 Statement  Re  :  Certain  Changes  Bhadra  7,  1896  (Saka)
 Concerning  Postal.  Services

 —

 श्री  एस०  UHo  बनर्जी  मेरीਂ  आपत्ति  इस  fra  पर  हैं  कि  डाक  घरों  की

 कर  अन्य  wat  डाक-घर  तीन  राष्ट्रीय  छुट्टियों  को  बन्द  फर  ब्यौरेवार  चर्चा  करने
 बन्द  किया  जा  रही के  बाद  चलते-फिरते  की  व्यवस्था  की  गई  उन्हें  भी  ह

 हैं  ।

 उपाध्यक्ष  qe  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  सरकार  ने  डाक-सेवाओं  को

 गंठडित  करने  का  frog  किया  हैं  और  यह  वक्तव्य  sar  निर्णय  के  अन्तर्गत  सभा-पटल  पर

 रखा  जा  रहा  पर  कोई  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  ।  यदि  आप  को  नई  सेवा  के

 लिये  अतिरिक्त
 प्रभार  लिये

 जाने  पर  आपत्ति  हैं  तो  आप  केवल  इसी  विषय  पर  अपने  विचार

 रखें  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  मेरी  मूल  atta  अतिरिक्त  राजस्व  के  बारे  में  यह  सेवा

 पहले  प्रयोग  के  तौर  पर  आरम्भ की  जायेगी  और  फिर  इसको  जारी  रखने  के  बारे  में  विचार

 किया  जायेगा  ।

 श्री  ज्योतिमय  बसु  :  सरकार  एक  कार्यकारी  आदेश  जारी  करके  dae  की  शक्तियों  पर

 fare  प्रकार  रोक  लगाना  चाहती  यह  उसका  स्पष्ट  उदाहरण  इस  के  माध्यम  से

 सरकार  कुछ  सेवाएं  समाप्त  करके  और  कुछ  नई  सेवाओं  की  व्यवस्था  करके  अतिक्ति  राज॑स्व

 की  व्यवस्था
 कर  रही  मैं  इस  चालबाज़ी  निन्दा  करता  अतः  उन्हें  यह  वक्तव्य

 देने  की  नहीं  दी  जानी  चाहिये  |

 Shri  Madhu  Limaye:  517.0  object  tothe  wording  ofthis  item.  There  should  have  been
 a  Correct  description.  Had  we  known  about  the  provisions  of  additional  taxation  we  would
 have  come  here  with  some  definite  views.  We  do  not  want  to  speak  off-hand.  We  cannot
 allow  such  deceptions.  Kindly  do  not  allow  him  to  lay  this  statement  today.

 श्री  विक्रम  महाजन
 :  शुल्क  और  कराधान  प्रस्ताव  में  मूल  अन्तर

 है  ।  शुल्क  कोई  सेवा  उपलब्ध  करने  पर  लगया  जाता  है  जबकि  कर  प्रस्ताव  किसी  सेवा

 कें  लिय  नहीं  रखे  जाति ae  प्रस्ताव  एक  नई  सेवा  चालू  करने  के  बारे में

 श्री  एच०  एनं०  मुखर्जी  :  इस  में  कुछ  सेवाएं  समाप्त  करके  खच

 बचाने  और  कुछ  सेवाएं  चालू  करके  राजस्व  बढ़ाने  की  व्यवस्था की  गई  यह  आय

 और  व्यय  का  मामला  है  और  सरकार  सभा  को  उचित  सुचना  दिये  बिना  भारत  की  संचित

 निधि  में  अनुचित  तरीके  से  फेरबदल  कर  रही  है
 ।  यह  तरीका  ठीक  नहीं  है

 ।

 श्री  |  मिश्र  :  इस  वक्तव्य  को  पहली  बार  पढ़ने  से  मुझे  Tar  लगा  था  कि  यह

 कर  था  संसाधन  बढ़ाने  की  व्यवस्था  है  परन्तु  मंत्री  महोदय  द्वारा  उसे  पढ़े  जाने  के  बाद

 मैंने  महसुस  किया  है  कि  इस  का  मूल  प्रयोजन  सेवाओं  का  पुनगंठनਂ  अतः  इस  प्रकार

 at  वक्तव्य  दिये  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिये  ।  परन्तु  अब  प्रश्न  यह  है  कि

 माननींय  मंत्री  जी  आज  वक्तव्य  वाले  है  क्या  इस  के  बारे में  सभा  कों  विश्वास  में  नहीं

 लना  चाहिये  at?  अब  भारत  की  संचित  निधि  में  भी  फेरबदल  fear  जा  रहा  अतः

 यहं  _
 संभा  की

 अतिरिकत
 जिम्मेदारी  हो  जाती  हैं  कि  वह  इस  at  अधिक  अच्छी  तरह  से

 देख  ।

 Shri  Jagannathrao  Joshi  (Shajapur)  :  The  work  of  the  P  &  T  Department  bas  increase

 manyfold.  Ifin  such  asituation  the  post  offices  are  closed  on  Sundays,  the  people  at  large
 will  be  put  to  difficulty,  although  the  Government  will  sav:  lakh  rupees.  He  is  also  going
 to  introduce  a  new  servicé.  For  all  that,  the  permission  tbe  House  should  be  taken.
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 29  1974  डाक  सेवाओं  सम्बन्धी  कतिपय  परिक्तनों

 के  बार  मं  वक्तव्य

 cS i  के ०  ब्रह्मानन्द  at  :  जब  डॉक  a q  a गार  जैसा  विभाग  कोई  नई  aati  aif  करता

 है  तो  यह  देखना  आवश्यक  हो  जाता  है  कि  क्या  नये  परिवर्तन  किये  जाने  चाहिये  और  उसके

 प्रति  जनता  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ।

 भी  ज्योतिमंय बसु
 :  यह  मुख्य  विषय  से  सम्बन्धित  नहीं  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  को  बोलने  का  afar  feat  जौना  माननीय

 सदस्यों  को  इस  पर  आपत्ति  नहीं  करनी  चाहिए

 श्री  के०  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  :  डाक  व  तार  जैसे  विभाग  को  समय  समय  पर  अपनी  सेवाओं

 का  मूल्यांकन  पड़ता  है  और  देखना  पड़ता  है  fe  इसकी  सराहना  कर  रहीं

 है  अथवा  नहीं  ।  डिलिवरी  सर्विस ह  से  ag  उद्देश्य  पुरा  नहीं  हो  रह  जिसके

 लये  यह  बताई  गई  थी  देश  के  प्रत्येक  नांगरिक  को  राष्ट्रीय  छुट्टियां  मनाने  का

 अधिकार  है  तो  यह  अधिकार  डाक  व  तार  विभाग  के  कमंचारियों  को  क्यों  न  दिया  जाये  ।

 जो  डाकघर  एक्सप्रेस॑  डिविलरी  सर्वित  का  कार्य  कर  रहें  उनको  बन्दे  कर  देने

 से  aq  में  बचत  होगी  ।

 जहांतक  डिलीवरी  सर्विस ी  का  सम्बन्ध  हम  जनता  को  यह  एक

 अतिरिक्त  सेवा  प्रदान  कर  रहे  प. ह  इसके  राजस्व  बढ़ाने  की  कोई  बात  नहीं  है  ।  यह  ती

 सेवा  में  सुधार  करने  का  प्रश्न  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  के  प्रश्न  उठाये  गये  अतः  यह  मामला  मेरे  विनिण॑थ  से

 at  होगा  |

 जहांतक  विभाग  के  अतिरिक्त  सेवा  के  पुनर्गठन  का  सम्बन्ध  है  ऐसा  करना  सरकार  के

 क्षेत्राधिकार  के  द अन्तगत  जब  कोई  चीज  गलत  हो  तभी  आलोचना  की  जा  tad

 यदि  वह  सेवा  में  सुधार  की  दृष्टि  से  उसका  पुनर्गठन  करते  हैं  और  सभा  में  उसकी  सुचना

 देते  हें  तो  हमें  प्रसन्न  होना  चाहिये  जनता  के  लिए  नई  सेवा  चालू  करने  के  हम

 के  इरादे  पर  सन्देह  नहीं  कर  रहे  र. हू

 अब  प्रश्न  यहं  हैं  कि  नई  सेवा  और  नया  शल्क, ्य  retard  करने  के  समान  है  अथवा

 नहीं  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  117  में  कराधान  और  शुल्क  में  भेद  किया  am  माननीय

 मंत्री  का  विचार  जो  कुछ  करने  का  है  ad  इस  अनुच्छेद  के  अन्तरगत  आता  है  और  वह

 कराधान  नहीं  मेरे  विचार  में  इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  की  जा  सकती  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  May  I  know  whether  the  imposition  of  this  new

 change  willbe  done  under  some  rule  and  whether  the  House  will  have  an  opportunity
 to  discuss  this  matter.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  एक  या  दो  दिन  में  इसपर  चर्चा  करने  क
 अवसर  दिया

 जायेगा  ।  हमें  पहले  वित्त  विधेयक  पास  करना  आपको  चर्चा  के  लिए  विशेष  अनुमति

 दी  जायेंगी  |

 Shri  Madhu  Limaye  ;  What  is  the  legal  authority  for  it.

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 मेरे  faftoig  के  gear  अधिकार  को  कोई  प्रश्न  नहीं है
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 Re;  Matter  Under  Rule  377  August  29,  1974

 ण  निर्णयों  से  लगभग  35  लाख at
 ज्योतिर्मय  बसु  :  पैरा  4  में  दिया  गया  है  कि

 रुपये  की  TTY  बचत  होगी  ।
 >
 न

 प्रश्न  यह  है  कि  इस  बचत  को  बजट  में  न  दिखाये  जाने
 क्या  कारण  हमें  बचत  का  ब्यौरा  जानने  का  अधिकार

 उपाध्यक्ष  महोदय :  आपको  अवसर  fear  जायेगा |

 भी  एच०  एम०  qa  (Saar)  :  यह  बताया  जाना  चाहिए  कि  शुल्क  किस  आधार  पर
 लगाया  गया  शुल्क  का  अर्थ  यह  होता  है  कि  सरकार ने  न  हानिਂ  के  आधार
 पर  सेवा  करेगी  और  कर  का  ad  राजस्व  बढ़ाने  से  होता  इस  बात  का  स्पष्ट  संकेत
 आना  चाहिए  कि  यह  शुल्क  केवल  खर्च  पुरा  करने  के  लिए  ही  लगाथा  जा  रहा  है  हमें ~
 एसे  प्रश्त  पर  विचार  करने  का  अवसर  कब  मिलेगा

 उपाध्यक्ष  महोदय  «4  अनुपूरक  अनुपातों  की  मांगों  के  समय  चर्चा  का  अवसर  दिया  जायेगा

 ott  र्यामवन्दन  में  इस  बात  को  स्वीकार  नहीं  करता  कि  शुल्क  के  अतिरिक्त
 माध्यम  जुटाने  की  बात  नहीं  शुल्क  खर्च  के  बराबर  नहीं  हो  सकता  ।  डाक  विभाग  ने

 अभीतक  एसा  नहीं  किया  हमें  परा  5  से  यह  पता  नहीं  लगता  कि  जनत/पर  अतिरिक्त
 भार  कितना  पड़गा  |

 थी  के०  ब्रह्मानन्द  tee)  :  कोई  अतिरिकत  कर  नहीं  qa  वस्तुओं  के  लिए  पहले
 नि 1.25  रुपये  को  देने  पंडते

 अब
 उनको  यह  सेवा  केवल  65  ब ि पस  श्  प्राप्त

 होगी  |

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  आपने  कहा  है  कि  आज  अथवा  कल  की

 मांगों  के  समय  चर्चा  का  अवसर  दिया  जायेगा  ।  यदि  समय  उस  आप  पीठासीन  नहीं  हुए
 तो  क्या  होगा  ?

 उपाध्क्ष  महोदय  आप  मेरे  विनिण॑यका  हवाला  दे  सकते  ह ँ।

 श्री  ACTA  भारत  अभी  हाल  में  टेलीफोन  की  दरों  में  कुछ
 वर्तन  किया  गया  परन्तु  जब  यह  मामला  अभीतक  विधान  समिति  के  पास  गया  तो  पता

 लगा  कि  मूल  अधिनियम  में  संशोधन  किये  बिना  ऐसा  नड़ीं  किया  जा  सकता  मेँ  जानना  चाहता

 हूं  कि  दोनों  मामलों  में  क्या  अन्तर  है
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  मामला  उससे  भिन्न  है  ।

 नियम  377  कें  अधीन  मामलें  के  बारें  में में

 RE  :  MATTER  UNDER  RULE  377

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सांविधिक  संकल्प  लिया  जायेगा

 sto  dead  :  नियम  377  के  अधीन  मेरे  मामले  का

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रक्रिया  के  अध्यक्ष  महोदय  नियम .  377.  के  अन्तर्गत  मामलों

 की  अनुमति  देते  ् ह्  आप  का  नोटिस  देर  से  था  और  अध्यक्ष  महोदय  ने  उसे  देखा

 तक  नहीं है  ।

 थनी  मधु  X qsqq  22  तारीख  को  प्रो०  राव  तथा  अन्य  व्यक्तियों  ने  ध्यान  दिलाने

 वाली  सुचना  दी  थी  प्रश्नों  का  उत्तर  देते  हुए
 श्री  गणेश

 ने  एक  लम्बा  वक्तव्य
 दिया  था

 ।
 सदन  के  अनुरोध  पर  उन्होंने  देश  के  तीन  प्रमुख  तस्करों  के  नाम  बताये थे  ।

 उस  घोषणा
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 '7  1896  प्रस  परिषद  अध्यादश  का  निरनुमोदन  करन  संबंधी

 सांविधिक  संकल्प  तथा  प्रस  परिषद  विधेयक

 के  पश्चात  अनेक  सदस्यों  में  यह  शंका  व्यक्त  की  थी  कि  ये  लोग  कहीं.-देश  से  बाहर  न  चले

 जाये  मेरी  जानकारी  यह  है  कि  ये  तीनों  कल  दिल्‍ली  आये  वे  अब  भी  दिल्ली  में

 मेरी  जानकारी  के  अनुसार  वे  देश  रो  बाहर  जाने  की  योजना  बना  रहे  उनकी  समुद्र

 में  ही  रहने  की  योजना  है  मुझे  आशा  है  कि  गृह  मंत्री  इस  पर  ध्यान  देंगे  ।

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी  :  से  एक  महत्वपूर्ण  मामला  उठाना  चाहता
 लाल  नेहरू  इन्स्ट्ट्यूट  के  कर्मचारियों  ने  प्रधान  मंत्री  को  एक  ज्ञापन  दिया  है  कि  इस

 ट्यूट  को  सरकार  द्वारा  अपने  हाथ  में  ले  लिया  जाये  ।  इस  समय  वहां  पर  कुप्रबन्ध  हैं
 प्रधान  मंत्री  को  कमंचारियों  के  ज्ञापन  या  विचार  कर  संस्थान  सरकारी  नियंत्रण  में

 ले  बैना  चाहिये  ।

 श्री  ज्योतिमंय  कल  मेंने  नियम  368  के  अन्तर्गत आपको  एक  पत्र  लिखा  ar!

 थी  | श्री  कुरेशी  ने  सभा  नहीं  दी  हैं  उनको  सभा  को  जानकारी  देनी  चाहिए

 क्च  बिहार  में  गोली  चलाने  के  मामले  पर  गुहमंत्री  को  यह  स्पष्ट  निदेश  दिया  गया  था

 कि  वहू  एक  वक्तव्य  द  ।  आज  तक  ऐसा  नहीं  हुआ

 श्री  ईश्वर  चौधरी  के  मामले  में  भी  सरकार  को  वक्तव्य  देने  के  लिए  कहां  गया  था ु

 अभीतक  कोई  वक्तव्य  नहीं  fear  गया  है  ।

 प्रेंस  परिषद
 )  अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करनें  संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 तथा  प्रेंस  परिषद  )  विधेयक

 STATUTORY  RESOLUTION  RE:  DISAPPROVAL  OF  PRESS  COUNCIL  (AMENDMENT
 ORDINANCE  AND  PRESS  COUNCIL  (AMENDMENT)  BILL

 Shri  Madhu  Li‘maye  (Banka)  :  The  objective  of  the  Ordinance  is  limited.  If
 the  Press  Council  doesnot  function  properly,  the  freedom  ofthe  Press  will  be  in

 danger.  In  this  Gonnection,  I  would  like  to  mention  that  Bihar  Government  bas  stopped
 giving  advertisements  to  two  newspapers  because  they  were  publishing  anti-Government
 news.  No  instructions  have  been  issued  to  Bibar  Gov  ernment  not  to  resort  to  their  practice
 of  discrimination  between  pro~Government  and  anti-Government  papers.  | ह ल  this  is  allowed
 to  happen,  then  the  freedom  of  the  Pvess  will  be  in  danger.

 In  this  connection,  I  would  also  like  to  mention  that  Punjab  Government  has  stopped

 supplying  electricity  to  Hind  Samachar’  and  ‘Punjab  which  are  being  published  from

 Jullundhur  on  the  plea  that  they  are  consuming  more  electricity  than  what  is  sanctioned  to.

 them.  I  have  given  there  two  instances  to  show  how  the  Government  is  harrassing  the  news

 papers  wihch  are  not  toeing  the  Government  line.  I  request  the  hon.  Minister  to  issue  ins-

 tructions  to  State  Government  should  not  revolt  to  this  type  of  discriminatory

 treat  ment.

 Song  and  Drama  Division  also  comes  under  them.  They  do  not  exempt  these  plays,
 and  dramas  from  ‘“‘Entertainment  tax’’  which  one  or  the  other  way  Criticise  the  Govern-

 ment.  Several  restrictions  are  put  on  such  dramas.  Such  discrimination  should  not  be

 done.  Irequestthe  hon.  Minister  to  throw  some  lighton  the  points  raised  by  me.

 ,  सूचना  और
 प्रसारण  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  धमंबिर  में  प्रस्ताव  करता

 हि

 प्रेस  परिषद  1965  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधयक  पर

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किय  गये  रूप  में  विचार  किया  जाय  ह

 $5



 Statutory  Resolution  re  :  Disapproval  of  Bhadra  7,  1896
 Sakaj

 Press  Gouncil  (Amendment)  Ordinance
 and  Press  Counci!  (Amendment)  Bill

 धमंवीर

 जैसाकि  श्री  wa  लिमये  ने  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  प्रस  परिषद्‌  की  कालावधि  को
 31  ०74  तंक  बढ़ाना  सरद  सदस्यों  की  एक  समिति  इस  सत्य  amin

 प्रक्रिया  और  अन्य  विभिन्न  पहलुओं  पर  विचार  कर  रही  इंस  समय  मैँ  केवल  इतना ही

 चाहता  हूं  ।

 श्री  सरोज  मुखर्जी  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  परिषद्‌  के  चेयरमैन  तथा  सदस्यों
 की  कालावधि  को  1974  के  अन्तिम  दिन  तक  बढ़ाना  है  क्योंकि  चेयरमैन  तथा  सदस्यों

 के  चयन  की  प्रक्रिया  बनाने  सम्बन्धी  समिति  ने  अभी  अपना  कार्य  पूरा  नहीं  किया  इस

 विधेयक  पर  चर्चा  के  दौरान  प्रेस  परिषद्‌  और  सम्बन्धित  के  कार्यकरण का  विश्लेषण

 किया  जाता  आज  हम  देख  रहे  हैं  कि  प्रेस  की  स्वतंत्रता  को  कुचला  जा  रहा  पण्डित

 नेहरू  ने  केहा  था  कि  वह  प्रेस  को  स्वतंत्र  देखना  चाहते  हैं  परन्तु  आज  उनकी

 सलाह  का  उल्लंघन  कर  रहे  आज  भारत  में  पत्रकारों  के  जीवन  भी  खतरे  में  अधिकारी

 वर्ग  गुंडों  की  सहायता  से  पत्नकारों  को  कत्ल  कर  रहा

 सब  लोग  जमशेदपुर  के  पत्रकार-संम्पादक  की  हत्या  के  बारे  में  जासते  ...  उस

 ब्यक्ति  ने  अधिकारियों  और  तस्करों  के  बीच  सम्पक॑  का  उल्लेख  किया  था  ।  कुछ  समय

 पूर्व  आफ  इण्डियाਂ  के  संवाददाता  श्री  ato  डी०  गुप्ती  को  भी  गिरफ्तार  और  परेशान

 किया  गया  ari  इसी  प्रकार  ह  के  स्थानीय  पत्रकार  को  भी  द्वारा  तंगे  किया

 गया  क्योंकि  उन्होंने  की  ज्यादतियों  के  बारे  में  दो  लेख  लिख  इन  सभी  बातों

 से  पता  लगता  है  कि  भारत  में  पत्नकारों  को  किस  प्रकार  परेशान  किया  जा  रहा  दूसरी

 ओर  अमरीका  जहां  राष्ट्रपति  को  अपने  पद  से  त्याग  पत्न  देना  पड़ा  उन  देशों  में

 पत्नकारों का  सम्मान  जाता

 सरकार  इस  नीति  का  अनुसरण  कर  रही  है  कि  प्रेस  और  पत्रकारों को  सरकारी  नीतियों  का

 समर्थन  करना  उसी  नीति  के  अनुसरण  में  qq  सरकार  का  बिरीध  करते  है

 उनकों  विज्ञापन  देना  बन्द  कर  दिया  जाता  है  तथा  उन्हें  अनेक  प्रकार  से  परेशान  किया

 जाता है

 माननीय  मंत्री  की  योजनाएं  अपने  मंत्रालय  के  बारे  में  परन्तु  उनको  क्रियान्वित

 नहीं  किया  जा  रहा  मेरा  अनुरोध  है  कि  माननीय  मंत्री  को  gat  मंत्रालयों  पर
 डालकर  अपनी  योजनाओं  को  क्रियान्वित  कराना  ated  ।

 सभी  पत्रकार  भ्रष्टाचार  के  बारे  में  लिखना  चाहते  परन्त  देश  में  इस  समय  जो

 स्थिति  विद्यमान  है  उसके  कारण  वे  ऐसा  नहीं  कंर  था  रहे  यदि  वे  wer  के  बारे

 fa  स  ह  ल  r  de  ़्सा  ह  प  cq  है  हु  मे  आ  सक  क  अपि

 स्थिति  प्रेस  आज  कोई  स्वतंत्रता  नहीं  है  क्योंकि  पत्रकारों  को  धमकी  दी  जाती  है  कि

 यदि  उन्होंने  कोई  ऐसी  वैसी  बात  लिखी  तो  उनको  नौकरी  से  निकाल  दिया  जायेगा  अथवा

 उन्हें  करवा  दिया  जायंगा  ।  भारत  में  पत्नकारों  के  जीवन  सुरक्षित  नहीं

 पंजाब  में  दो  समाचारपत्रों  को  बिजली  देना  बन्दें  कर  दियां  गया  है  क्योंकि  वे  सरकार

 के  विरोध  में  लिखते  चूंकि  पत्रकार  सरकार
 राज्य  सरकारों  की  आलोचनेा  करते

 हैं  उन्हें  तंग  करने  के  लिये  समाचारपत्रों  को  बिजली  की  सप्लाई  बन्द  axe  दी  जाती

 समाचारपत्रों  के  मालिक  अपनी  परिसम्पत्तियों  को  बेच  हैं  जिसके  कारण  पत्रकारों  में

 यह  आशंका  उत्पन्न  हो  रही  है  कि  उन्हें  रोजगार  से  हाथ  धोना  पड़ेगा  ।  उन्होंने  प्रधान  मंत्री

 ही  शापन  भी  दिया  किन्तु  अभी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  एकाधिकार  स्वामित्व
 की

 समाप्ति  सम्बन्धी  प्रस्तावित  विधेयक  के  कारण  भी  संभाचारंपत्नें  से  अपनी

 सम्पत्तियां  aa  रहे  पतकीरों  को  स्थाम-स्थॉन  परे  पुलिस  द्वारा  पीटा  जा  रहा  है  किन्तु
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 29  1974  प्रेस  परिषद
 शोधन  )  अध्यादेश

 का  निरनसोदन  करते  संबंधो

 सांविधिक  संकल्प  तथा  प्रेस  परिषद  (amet)  faa

 मेंस  et  बराये  wat  के  लिये  प्रस  aft  कोई  करन  नहीं  चला

 रही  सरकार  सभी  समाचारपत्रों  पर  अपना  प्रभुत्व  स्थापित  करना  है  ।  कलकत्ता
 भें  दैनिक  सम्राचारपत्नों को  राज्य  सरकार  ने  अपने  अधिकार  में  ले  लिया  है  ।  श्री

 विवेकानन्द  मुखर्जी  जो  इस  समाचारपत्र  का  सम्पादक  के  सीट  पर  श्री  केदार  नाथ  धोष

 नामक  व्यक्ति  को  बिठा  दिया  गया  अतः  मेरा  सुझाव है  कि  प्रेस  का  पुनर्गठन
 किये  जाने  पर  उसे  एक  लोकतांब्रिक  स्वरूप  दिया  जाय  तथा  उसमें  विभिन्न  श्रेणियों  के

 यों  जैसे  की  सहसम्पादक  तथा  श्रमजीवी  पत्रकारों  के  प्रतिनिधि  रखे  जायें  |

 aft  बी०  ato  yates  :  इस
 विधेयक  का

 उद्देश्य  बहुत बहुत  सीमित  इस

 में  निहित  उपाय  अस्थाई  हैं  तथा  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  करना

 ही  पढ़ेगा  ।  समस्या  यह  हैं  कि  जिन  विशेष  व्यक्तियों  को  प्रेस  परिषद्‌  में  नामनद  करने  का

 कार्य  सौंपा  गया  उन्होंने  यह

 दि  नन  मे  कार  कर  दिया

 ह  ह

 लि  मे

 ग

 de  होगा  कि  इस  को  किसे  rt =  माय

 ।

 अतः
 हम  जानना  चाहते  हैं  मंत्री

 महोदय के  बिचार  से  इस  कायें  को  किसे  सौंपा  जा  सकता  है  ।

 मैं  सदन  का  ध्यान  भारतीय  प्रेस  परिषद्‌  के  वर्ष  1972  के  लिये  प्रतिवंदन

 की  ओर  दिलाना  चाहता  6 |  गोवा  से  प्रकाशित  होने  गोमांतक  समाचारपत्र  को

 गोआ  के  तत्कालीन  मुख्य  मंत्री  ने  विज्ञापन  देना  बन्द  कर  दिया  था  जिसके  बार  में  प्रेस
 a  यह  टिप्पणी  at  थी  कि  मुख्य  मंत्री  की  वह  कार्यवाही  प्रेस  की  स्वतंत्रता  पर  आधात

 की  कार्यवाही  सरकार  की  यह  पुरानी  हैं  कि  जो  समाचारपत्र  सरकार  की  चाटुकारी
 नहीं  करता  उसको  विज्ञापन  देने  बन्द  कर  दिये  जाते  हैं  जिससे  आधिक  संकट  के  कारण
 ae  क  ae  है  जाल  इ  द  करियर  मे  ae  1...  we  जत  खद

 कि  उसने  कैवल  टिप्पणी  ही  की  तथा  कोई  ऐसी  ota  कार्यवाही  नहीं  की  जिससे

 Gal  की  स्वतंत्रता पर  करने  वालों  को  सबक  सिखाया  जा  सके
 ।

 ऐसी  प्रेस  थि

 का  क्या  लाभ  है  जो  प्रेस  की  स्वतंत्रता  के  लिये  कोई  सशक्त  कदम  न  उठा  सके  ।  अतः

 मेरा  सुझाव  है
 कि

 इस  सम्बन्ध  में  तुरंत  ही  कोई  निर्णय  किया
 जाय ॥

 साथ  ही  मैं  अध्यक्ष

 राज्य  सभा  सभापति  महोदय  तथा  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश
 से

 यह  निवेदन
 करना

 ने
 दस

 आशंका  से

 म  हों  कि

 उनकी  आलोवना

 की

 जाएगी

 ।

 मेरा  अनरोध है  कि  बे  अपने  दायित्व  का  निर्वाह  करते  रहें

 ShriB.S.Bhaura  (Bhatinda)  This  Bill  seeks  the  extention  ofterm  ofthe  Press  Gouncil
 of  India  upto  31  December.  The  Government  have  laid  down  the  funciions  of  the  Council  in
 the  Bill.  According  to  the  Provisions  of  the  Billthe  main  function  of  the  Council  are  ofthe
 nature  of  providing  assistance  tothe  news  papers  in  maintaining  their  freedom  and  of

 building  up  conduct  for  newspapers  and  Journalists.  But  when  we  study  the  report  of
 the  Press  Council  of  India  we  find  that  it  has  failed  in  performing  its  duties  and  obtaining
 its  objects.  It  isa  worth  mentioning  point  that  the  Government  appointed  Chairman  of  the
 Gouncil  the  Judge  who  delivered  his  judgement  in  the  Supreme  Courtagainst  the  Price

 Page  Schedule  resulting  in  adverse  effect  on  the  working  Journalists.  According  to  the

 Report  of  the  Press  Gouncil  of  India  only  24  comp  laints  were  entertained  by  the  Council
 out  of  which  13  were  rejected.  In  these  circumstances  it  was  necessary  for  the  Government
 to  reorganise  the  Council  much  earlier.

 So  far  as  the  freedom  of  Pressis  concerned  Government  bave  been  saying  for  a  long  Time

 that  Press  will  be  delinked  from  the  hig  Industrial  Houses.  But  nothing  has  been  done in

 this  regard  so  far.  The  fact  is  that  the  Government  are  under  the  influence  of  the  Monapolists

 im  the  country.  It  has  been  the  policy  of  the  Government  to  deprive  the  newspapers  1.0  Go-

 vornment  advertisements  which  criticise  the  Government.  Most  of  the  advertisement  ts  are

 given  to  the  newspapers  -  ewaed  by  the  big  Indystrial  Hauses.
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 Au Statutory  Resolution  re  ;  Disapproval  of
 Press  Council  (Amendment)  Ordinance
 and  Press  (Amendment)  Bill

 [Shri  B.  5-  Bhaurg
 A  complaint  was  made  tothe  Prime  Minister  regarding  thesale  and  re-sale  of‘Lok  Satta.’

 She  was  alsoinformed  of  the  fact  that  the  interests  of  the  workers  of  the  said  newspapers  were
 not  being  watched  properly.  But  noaction  hasbeen  taken  on  the  complaint  as  yet.  I  would
 also  like  to  suggest  that  encouragement  should  be  given  to  the  local  papers  which  are

 generally  read  by  the  common  people.  How  is  it  that  no  representation  has  been  given  to
 the  14  regional  languages  in  the  Press  Gouncil  of  India?  It  clearly  shows  that  Government
 are  not  seriousin  the  matter  of  developing  the  regional  languages.

 Tatce  aces)  niny  of  che  various  newspapers  who  blackmail  the  officers  and
 03:  ments  fo  their  own  periodicals.  Itis  the  duty  of  the  Press  Gouncil  to  deal
 w.th  उधा  aad  the  periodicals.  I  would  also  like  to  suggest  that  the  newspapers
 engaged  in  communal  p-opaganda  and  in  obscene  literature  should  be  banned  by  the
 Goansil.  Ta's  power  should  be  given  to  the  Press  Gouncil  of  India  by  making  necessary

 अ
 dm  2  in  the  Press  Gouncil  Act  and  in  the  Article  292  of  the

 श्री  agar  मुझे  विपक्ष
 के

 माननीय  सदस्यों  की  यह  बात

 बहुत  आश्चर्य  हुआ  कि  समाचारपत्र  सरकार
 का

 समर्थन  करते  सच  तो  यह  है  सभी
 समाचारपत्र  सरकार  तथा  कांग्रेस  पार्टी  का  विरोध  करते  हैं  ।  माननीय  सदस्यों  ने  पत्नकारों

 पर  आक्रमण  किये  जाने  की  भर्त्सना  की  इस  सम्बन्ध  में  उनसे  सहमत  gi  बिहार  में

 कांग्रेस  कमेटी  के  सेक्रेटरी  ने  एक  वक्तव्य  था  जिसमें  उन्होंने  पत्रकार  की  हत्या  की

 aaa  की  थी  ।  पता  नहीं  सरकार  इन  हत्यारों  के  विरूद्ध  कयों  कार्यवाही  नहीं  कर  रही

 गुजरात  में  भी  ऐसी  ही  घटनाएं  हुई  में  मांग  करता  हूं  कि  सरकार  राष्ट्र  विरोधी

 तत्वों  के  विरूद्ध  कठीन  कार्यवाही  करे  ।

 विश्वस्त  के  अनुसार  छोट
 समाचारपत्रों

 को  24.
 5

 मध्यम  स्तर  के

 पत्रों  को  25.5  प्रतिशत  तथा  एकाधिकार  प्राप्त  समाचारपत्रों  को  50  प्रतिशत

 विज्ञापन  दिय  जाते  इससे  स्पष्ट  ज्ञात  होता  है  कि  अधिकांश  विज्ञापन  बड़े  समाचारपत्रों  को
 =

 जाते
 ह्  |

 प्रधान  मंत्री  द्वारा  कलकत्ता  में  दिये  गये  भाषण  को  कितने  समाचारपत्रों  ने  प्रकाशित

 किया  है  समाचार  पत्नों  ने  इस  भाषण  को  प्रकाशित ही  हैं  नहीं  fear  ae  उनके

 विरुद्ध  था  ।  ऐसे  ही  अन्य  अनेक  उदाहरण  हैं  जिनसे  ज्ञात  होता  है  कि  समाचारपत्र  सरकार

 का  बिल्कुल  साथ  नहीं  दे  रहे  वे  जनता  के  हितों  का  ध्यान  न  रखकर  केवल

 प्राप्त  व्यक्तियों  के  हितों  का  ध्यान  रखते

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी :
 स्वामित्व  के  विकेन्द्रीकरण  की  मांग  करिये

 ।

 श्री  रवि  :  यह  सरकार  ऐसा  नहीं  कर  रही  है  तथा  मेरी  सरकार से  यही

 शिकायत  है  युवा  कांग्रेस  की  आलोचना  की  जानी  है  तथा  इसी  लिये  समाचारपतों

 में  युवा  कांग्रेस  की  दिल्‍ली  में  आयोजित  रैली  का  कोई  हवाला  नहीं  दिया  युवा  कांग्रेस

 ने  जमाखोरों  तथा  चोरबाजारी  करने  वालों  को  मृत्यु  दण्ड  दिये  जाने  की  मांग  की  उन्होंने

 frat  पद्धति  में  सुधार  की  मांग  की

 रूपब  न्सार  घटना  के  सम्बन्ध  में  मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पडता  है  कि  पुलिस  ने  अनावश्यक

 को  से  युवकों  पर  बोली  चलाई  जिससे  एक  यवक  की  मृत्यु  हो  ने  अपने  ए

 थो  म्यायसंगत  ठहराने  के  लिये  कहानी  गढ़ली  ।
 श्री  ज्योतिमंय बसु  ने  कूच-बिहार में  हुये

 मली  काण्ड  पर  बहुत  रोव  प्रकट  किया  बल्सार  काण्ड  पर  वह  मौन  इतना ही

 हगो  यवा  कांप्रेस  की  रैली  को  बदनाम  करने  के  लिये  अनेक  प्रकार  की  कहानियां  बनाई

 बह  भी  कहा  wat  कि  उस  में  बहुत  से  जनसंघी  ।
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 7  1896  (74)  प्रस  परिषद  अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  संबंधी

 सांविधिक  संकल्प  तथा  प्रेस  परिषद  विधेयक

 भाग  लिया  था
 केरल  में  स्वतंत्रता  आन्दोलन  की  भांति  आन्दोलन  हुये  थे  ।  मैंने  भी  एक  बार  उसमें

 आज  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  मैंने  तब  गलती  की  थी  ।  श्री  सोमनाथ

 चटर्जी  तथा  उनकी  पार्टी  आज  उन्हीं  कदमों  पर  चल  रही  है  ( sqaerret )  इन  बातों  से  मैं

 यहीं  सिद्ध  करना  चाहता  हूं  कि  समाचारपत्र  सरकार  का  समन  नहीं  करते  उसका

 विरोध  करते  सम्पूर्ण  प्रेस  सरकार  पर  आक्रमण  करने  को  तुली  हुई  @  तथा  ato  पी०
 एम०  इस  आन्दोलन  का  anda  कर  रही  है  ।  इन  प्रतिक्रिया  वादियों  ने  अपनी  डायरियां

 समाचारपत्रों  में  लिखनो  आरम्भ  कर  दी  (gat)  वे  लोग  प्रेस  की  स्वतंत्रता  का
 ary

 एकाधिकार  प्राप्त  व्यक्तियों  की  स्वतंत्रता  से  लगाते  समाचारपत्न  केवल  उन्हीं  व्यक्तियों

 के  हितों  की  git  करने  में  लगे  किन्तु  ये  जनता  को  बहुत  दिनों  तक  बहका  नहीं  सकते  ।

 मेरे  विचार  में
 जब

 तक  समाचारपत्नों  के  स्वामित्व  को  विकेन्द्रीकृत  नहीं  किया  जाएगा  तब

 तक  जनता  के  हितों  की  रक्षा  नहीं  की  जा  सकती  ।  उत्तर  प्रदेश  के  ary  मुख्य  मंत्री  श्री
 चरण  सिंह  ने  टाइम्स  आफ  इण्डिया  को  विज्ञापन  देना  बन्द  कर  दिया  था  उक्त

 समाचारपत्र ने  श्री  चरण  सिंह  के  विरूद्ध  कह  दिया ati  सी०  पी०  एम०  के

 कर्ताओं  ने  मलयालम  मनोरमा  और  मातृभूमि  को  काफी  क्षति  पहुंचाई  थी  किन्तु  यही  लोग
 प्रेस  की  स्वतंत्रता

 का  बहुत  अधिक  पक्ष
 लेते  हैं

 ।  (s7aqTA )

 दो
 महीने  पुर्व  मैं  नागपुर  में  था  तथा  वहां  श्री  जय  प्रकाश  नारायण  आये  थे  ।  लोगों  ने

 वहां  काले  झंण्डों  का  प्रदर्शन  किया  किन्तु  समाचार  पत्नों  में  यह  समाचार  प्रकाशित  नहीं  कियां  ॥

 (saat)  पत्रकारों  में  यह  बात  पर  भारी  असंतोष  है  कि  तीसरे  मजूरी  बोर्ड  की  स्थापना

 में  असाधारण  विलम्ब  किया  जा  रहा  है  ।  आशा  है  सरकार  इस  बारे  में  तुरन्त  कोई  निर्णय
 ा

 अन्त  में  मैं  प्रेस  आयोग  के  प्रतिवेदन  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।  इस  आयोग  ने  सुझाव

 दिया  है  कि  प्रस  ट्रस्ट  आफ  इण्डिया  को  निगम  में  बदला  जाय  किन्तु  सरकार  ने  अभी  तक

 इस  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  मैं  न्यायाधीश  a  के  इस  कथन  से  सहमत  हूं

 कि  समाचारपत्रों  में  समाचारों  को  aga  तोड़  मरोड़  कर  feat  जाता  है  जिससे

 देश  का  सम्पूर्ण  वातावरण  दूषित  होता  है
 ।

 मेरा  अनुरोध  कि  सरकार  इस  ओर  ध्यान  दे
 ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं
 ।

 Shri  Jagannathrao  Joshi  (Shajapur)  :  I  would  like  to  draw  the  attention  of  the

 Government  to  certain  important  pointsregarding  the  Press  Council  of  India  and  the
 Bill.  The  Government  of  India  were  aware  ofthe  fact  that  the  term  ofthe  Press  Counc}!-
 of  India  was  due  to  expire.  Thus,  the  extention  of  the  term  of  the  Press  Council  of  India

 should  be  sought  through  the  Billand  not  through  the  ordinance.  Tentirely  oppose  this
 attitude  ofthe  Government.  Secondly,  it  is  more  important  to  see  that  the  Press  Council

 of  India  is  made  powerful  to  perform  its  duties  properly.  In  this  respect  we  should  take

 alesson  from  the  powers  ofthe  American  Press.  If  the  Government  are  really  interested

 in  democratic  system  in  the  country  they  should  give  full  freedom  to  the  Press.

 Shri  Madhu  Limaye  has  made  a  reference  tothe  ‘Hind  Samachar’  and  ‘Punjab
 Power  supply  to  these  papers  has  been  stopped  because  they  criticised  the  Government.  It

 is  noway  a  democratic  process  of  handling  the  newspapers.

 Every  body  knowsthat  Shri  Bansi  Lal  has  become  a  terror  in  Haryana.  In  these  cir-

 cumstances  newspapers  are  supposed  to  criticise  the  bad  administration.  When

 did  its  duties  the  chief  Minister  of  Haryana  withdrew  the  advertisements  given  to  the  Tri-
 bune.  waslooked  into  by  the  Press  Council  of  India.  The  Council  found  the

 State  Government  guilty  butallin  vain.  Similar  isthe  case  of  the  ‘Search  Light’  and  Pra-

 Inthis  context  would  like  tosuggestthat  more  andmore  powersshould  be  given  to
 the  Press  Council  of  India  so  that  its  recommendations  are  made  binding.
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 Statutary  Resolution  re  ;  Disapproval  of  Press  Bhadra  7,  1896  (Saka}
 Council  (Amendment)  Ordinance  and
 Press  Council  (Amen

 ment)
 Bill

 ey

 [Shri  Jagannathrao  Joshi]

 J  have  observed  that  eastern  newspapers  like~‘Mother  land’  and  ‘Organiser’  are  not
 provided  to  the  air  passangers.  Government  should  not  adopt  such  discriminatory  attitude..
 People  should  be  allowed  to  read  any  newspaper  and  toform  their  opinion.  (Interruptions).

 Isupportthe  proposal
 of  diffusion  and  de-linking,  We  are  opposed  toallkindsof  mono-

 polies.  The  hon.  ministershouldsee  thatthe  standard  ofthe  newspapersis  also  improved.

 The  publication  ofnewspapers  at  District  level,  their  circulation  and  distribution  to.
 the  people  andtheirsharein  the  advertisments  would  have  tobe  examined.  When-

 President  orthe  Prime  Minister  go  abroad,  representative  of  English  papers
 accompany  them,  whereas  the  representatives  of  regional  papers  are  notinvited,  through
 such  papershave  large  number  ofreaders.  How  are  you  going  toimprove  the  standards  ?
 They  are  already  being  starved.  Such  papers  do  not  get  the  newsprint  quota.  The  news-

 papers  published  from  Bombay  are  supplied  newsprint  from  Calcutta  and  Amrit  Bazar
 Patrika  of  Calcutta  is  given  newsprint  quota  from  some  other  place.  Why  is  there  so  much
 disorder?  The  smallregional  newspapers  are  not  allowed  newspapers  in  time  and  at  con-
 trolled  prices.  Theadvertisements  art  not  given  tothem.  Itisthe  dutyofthe  Press  Council
 to  improve  thestandards,  but  haw  couldsuch  paperscontinue  their  publicat:cn  when  they
 would  not  have  sufficient  funds.

 English  newspapers  would  kave  the  monopoly  in  the  field,  which  are  read  by  two

 percent  ofthe  population.  The  Governmentshould  also  pay  attention  to  the  papers  pub-
 lished  in  the  language  ofthe  masses.  Whatis  objectionable  isthat  Government  want  to
 have  anindirectcontroloverthe  papersby  giving  advertisements  to  tertain  parers  through
 baickdoor.  The  Railway  Minister  has  not  disclosed  the  names  of  the  papers  to  which  ad-
 vertisements  were  given  during  the  Railway  strike,  because  the  Government  might  have
 asked  these  papersto  publish  news-items  againstthe  Railway  strike.  The  Government
 should  disclose  its  policy  regarding  this.  The  Government  should  also  the  observa-
 tions  ofthe  Press  Council  of  India.  The  jurisdiction  of  Press  Council  should  also  -e  wi-
 dtned.

 I  do  not  find  any  fault  with  the  constitution  ofprevious  PressCouncil.  Butitis  not

 justified  ifsome  one  resigns  due  to  criticism.  We  should  havesome  dignity  tosome  of  the

 offices  like  that  of  the  President  of  India  or  the  Chief  Justice  ofthe  Supreme  Court.  The

 working  Journalists  should  also  be  nominated  to  the  Press  Council.

 There  is  Press  Council  to  have  acontro!  over  newspapersand  to  gothrough  the  grievances
 of  them,  butthereisno  body  tolook  after  All  India  Radioand  T.V.  Only  the  members

 ofthe  ruling  party  areinvited  to  broadcast  theirspeecheson  Radioor  T.V.  I  would  urge
 the  Government  toenlarge  the  jurisdiction  ofthe  Press  Counciland  over  All  India  Radio.

 aft  डी०  डी०  दसाई  :
 प्रेस  परिषद  विधेयक  के  बारे  में  मैं  यह  कहना

 यथासंभव  अधिकाधिक  निस्पक्ष  बनाने  का  प्रयास चाहता  हूं  कि  सरकार  को  इस  संस्था

 करना  क्योंकि  परिषद  एसी  परिस्थिति  में
 आ

 चुकी  जिसमें  आलोचना  का  शिकार

 होने  पर  अध्यक्ष  उप  राष्ट्रपति  और  भारत  के  मुख्य-न्यायाधीश  को  प्रेस  परिषद  से ~
 त्याग  पत्र  देना  पड़ा  ।  एसा  लगता  है  कि  प्रेस  परिषद  उस  सर्वोच्च  संस्था  के  बिना  ही  काम

 कर  रही  जो  सम्मानपूर्वक  अपने  दायित्वों  का  पालन  कर  पाती
 ॥

 समाचारपत्रों  और  सरकार  के  बीच  अन्तर  है  ।  सरकार  का  समाचारपत्रों  पर  नियन्त्रण

 लोक  aa  में  उपयोगी  नहीं  है  ।  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  सहित  पश्चिम  जापान  और

 ब्रिटेन  आदि  देशों  में  समाचारपत्रों  की  महत्वपूर्ण  भूमिका  रही  हैं  ।  समाचारपत्रों  की  आलोचना

 के  कारण  पश्चिम  जंगी  में  श्री  बिली  ave  और  अमेरिका  में  राष्ट्रपति  श्री  निक्सन  को
 अपने  पदों  त्याग  करना  पड़ा  t

 अगर  समाचारपत्रों  पर  सरकार  का  पूर्ण  नियन्त्रण  तो  उसका  परिणाम  संघ  के

 के  रूप  में  देखा  जा  सकता  है  ।  वहां  नियत्त्ित  समाचारपत्र  हैं  ।  वहां  समाचार

 पत्र  सरकार  के  एक  सपकरण  के  रूप  सें  कर  रहे  हैं
 ।

 के  शासक  जनता  को  समाਂ
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 संविधान  संकल्प  तथा  प्रेस  परिषद  विधेयक

 के  माध्यम  हे  सन्देश  दैन  में  अपने  आपकों  ही  सक्षम  समसते

 है  और  व्यक्ति

 की
 अभिव्यक्ति

 को
 कोई  महत्व  नहीं  दिया  जाता

 ।
 सरकार  में  कोई  भी  व्यक्ति  हो  सकते  है

 परन्तु  समय  गुजरने  के  साथ-साथ  उसमें  आने  की  सम्भावना  रहती है

 ब्रिटेन  के  राजनैतिक  जीवन  में  अन्य  देशों  की  अपेक्षा  नैतिक
 को

 महत्व  जाता >
 @  ।

 मैंने  अनेक  देशों  का  अनेक  बार  प्रयाण  किया  है  और  मैंने  ae  पाया  है  कि  ब्रिटेन के

 राजनीतिज्ञों  और  प्रशासकों  का  नैतिक  स्तर  अन्य  देशों  की  अपेक्षा  कहीं  अधिक  ऊंचा  है  ।

 जहां  समाचारपत्नों को  स्वाधीनता  प्राप्त  है  और  वहां  राजनीतिज्ञों और
 3  समाचारपत्रों  ने  जनता नोकरशाहों  ने  उच्च  नैतिक  आदर्शों  का  पालन  नहीं  किया  है

 के  समक्ष  सही  स्थिति  रखने  में  कोई  हिचकिचाहट  नहीं  दिखाई  और  उन  पदाधिकारियों  को

 अपने  पदों  से  त्याग  करना  पड़ा  है  ।  अनेक  अवसरों  पर  प्रेस  की  आलोचना  के  कारण  मन्त्रियों

 को  ही  पद-त्याग  नहीं  करना  पड़ा  वल्कि  सरकारें  भी  बदली  गई  हैं  ।  अगर  हम  ईमानदारी

 और  न्याय  के  मार्ग  पर  तो  हमें  सच्चाई  के  सामने  आने  से  चिन्तित  नहीं  होना  चाहिए ॥

 टेलीविजन  जसे  जनसम्पक॑  साधनों  पर  सरकार  का  नियन्त्रण  है  ।  मेरा  सुझाव
 कि  इन  जन  सम्पकं  साधनों  को  एक  निष्पक्ष  प्राधिकरण  को  शी घ्रताशीघ्र  सौंप  दिया

 जाना  चाहिए  ।  समाचारपत्रों  की  स्वतन्त्रता  न्यायापालिका  की  स्वतन्त्रता  से  कम  नहीं  होनी

 चाहिए  |  स्वतन्त्र  प्रेस  लोकतन्त्र  की  अमूल्य  निधि  है  ।  प्रेस  को  स्वतन्त्र  और  निष्पक्ष  ढ़ंग

 से  कार्य  करने  देने  के  लिए  प्रेस  विनिमय  बनाने  सम्बन्धी  संसद  सदस्यों  की  समिति  की  रिपोर्ट

 पर  शीघ्र  fra  लिया  जाना  चाहिए  |

 att  मुरासोली  मारन  :  प्रेस  परिषद  के  पास  कोई  दण्डात्मक  अधिकार

 नहीं  हूँ  ,  इसलिए  भारतीय  समाचारपत्रों  के  निरीक्षण  और  उनके  संरक्षण  के  कार्य  में  यह  संस्था

 हो  गई  है  ।  प्रेस  परिषद  गठित  करने  को  उद्देश्य  प्रेस  की  स्वाधीनता  को  कायम

 रखना  और  समाचारपत्रों  तथा  समाचार  a hte ust frerat  के  स्तर  में  सुधार  करना  था  ।  अखबारी

 कागज़  पर  नियन्त्रण  और  उसकी  बहुत  ज्यादा  कीमतों  के  कारण  समाचारपत्नों  की  स्वाधीनता

 सपने  की  बात  बन  गई  है  ।  समाचारपत्रों  की  आधिक  स्थिति  डांवाडोल  है  और  उनकी  आर्थिक

 स्थिति  ज्यादा  से  ज्यादा  खराब  होती  जा  रही  है  ।  समाचारपत्न  विज्ञापन की  आमदनी

 के  बिना  अपने  अस्तित्व  को  कायम  नहीं  रख  सकते  ।

 श्री  गुजराल  के  एक  वक्तव्य  के  अनुसार  कुल  विज्ञापन  बजट
 65  करोड़  रुपय  का  है

 और  केन्द्रीय सरकार  तथा  राज्य  सरकारें--दोनों  मिलाकर कुल  5  करोड़  रु०  की
 राशि  विज्ञापनों

 पर  खर्च  करती  हैं  ।  *रीडसं  डाइजेस्टਂ  का
 भारत  में

 एक
 कार्यालय  है  और  वे

 डेढ़ या  दो

 लाख  प्रतियों  के  प्रकाशन  का  दावा  करते  हैं  ।  ब्यूरो  आफ  ह ७, सकल शन  के  वह  सदस्य

 बनते  नहीं  ।  1  1968
 से

 30  जन  1968  तक  की  छः  महीने
 की

 अवधि
 में

 इस  कार्यालय  ने  67,000  रु०  इंगलैण्ड  1969  में  51,000  रु०  भेजे  और  वर्ष  1970

 में  1.45  लाख  रुपये  ब्रिटेन  भेजे  ।  इस  पत्निका  को  भारी  मात्रा  में  विज्ञापन  दिये  जा  रहे

 है
 और

 इसਂ  पत्निका  की  विज्ञापन  दरें  भी  बहुत  ज्यादा  हैं
 ।  इस  मामले  पर  काफी  गम्भीरता

 से  विचार  करने  की  आवश्यकता  है  कि  क्या  एसी  पत्निका  को  भारत  में  प्रकाशित  होने  की

 अनुमति  दी  जो  सम्पादन-व्यय  के  रूप  में  भारी  राशि  विदेश
 भेज

 रही  है

 ।  सम्पादन

 कार्यालय  की  यहां  स्थापना  की  जानी  चाहिए  ।  हम  प्रतिमा  के  मामले  में  किसी से  कम

 नहीं है  ।

 Ta  परिषद  का  एक  सराहनीय  उद्देश्य  समाचारपत्रों  के  स्तर  को  कायम  रखना
 सै
 ए  ।

 युवा  पत्रिकायें  नंगी  तस्वीरे  प्रकाशित  करती  हैं
 और

 प्रेस  परिषद  के  जवाब  तलब
 करने  पर

 उनके  प्रकाशक  कहते  हैं  कि  यह  at  आयात  प्रतिस्थापन है  ।  प्रेस  परिषद  कुछ  भी  कार्यवाही

 नहीं  कर  क्योंकि  उसके  पास  दण्डात्मक
 अधिकार

 नहीं
 >
 g

 ॥  ba  oe
 उ ८  wets  समाचारपत्र
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 Statutury  Resolution  re  Disapproval  of  Press  August  29,  1974
 Council  (Amenament)  Ordinance  and

 Press  Council  (Amendment)  Bill

 मुरासोली  areca]

 और
 कुछ  अंग्रेजी  समाचारपत्र सनसनी  समाचार  और  गलत  रूप  से  धमकाने  की

 नीति  का  अनुकरण  कर  रहे  हैं
 ।

 इसका  कारण  प्रेस  परिषद  के  पास  कोई  भी  अधिकार  न

 होना  है  ।  प्रेस  परिषद  को  स्वतन्त्र  और  अधिकार  सम्पन्न  संस्था  बनाया  जाना  चाहिए

 प्रेस  परिषद  के  अध्यक्ष  पद  पर  सेवा-नियृत्त  न्यायाधीश  को  नियुक्त  किया  जाना  चाहिए  ।

 प्रेस  परिषद  के  मामलों  का  निपटान  करने  में  बहुत  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहिए  ।  प्रेस  परिषद

 में  विभिन्‍न  विचारधाराओं  के  व्यक्तियों  को  शामिल  करना  जरूरी  नहीं  है  और  न

 यूनियनों  को  प्रतिनिधित्व  देना  ही  आवश्यक  है  ।  इस  संस्था  का  स्वरूप  न्यायिक  होना

 प्रेस  आयोग  ने  प्रेस  परिषद के  उद्देश्यों  के  रूप  में  प्रेस  की  स्वाधीनता की  रक्षा  करना  ही

 बल्कि  इसकी  निष्पक्षता  को  कायम  रखना  भी  है  और  उन  घटनाओं  की  समीक्षा

 जिनसे
 जन

 हित  के  समाचारों
 के

 संचलन  में  रुकावट  होती  हो  प्रेस  परिषद  का  मुख्य
 कार्य  उन  घटनाओं  का  भी  अध्ययन  करना  जिनसे  समाचारपत्रों  और  समाचार  एजेन्सियों

 के  स्वामित्व  और  उनके  वित्तीय  ढ़ांचे  का  केन्द्रीकरण  या  एकाधिकार  होता  हो  i  प्रेस  परिषद

 एकाधिकार  स्वामित्व  और  अन्य  सम्बद्ध  मामलों  के  बारे  में  स्वयं  अध्ययन  कर  रही थी

 तब  तक  अचानक  मन्पिमण्डलीय  उप  समिति  की  नियक्ति  कर  दी  गई  और  अब  एक  तथ्य
 निर्धारण  समिति  का  गठन  कर  दिया  गया  है  ।  प्रेस  परिषद  के  काम  को  सरकार  द्वारा  अपने  हाथ

 में  लेने  का  क्या  औचित्य  है  ?  क्या  सरकार  का  प्रेस  परिषद  में  कोई  विश्वास  नहीं  है  ?

 भारत  सरकार  ने  जब  यह  काम  अपने  हाथ  में  ले  लिया  तो  उन्होंने  अपने  अनुसन्धान

 कार्य  को  बन्द  कर  दिया  है  ?  मन्त्री  महोदय  इस  बारे  में  स्थिति  स्पष्ट  करें  कि  क्या  सरकार

 का  प्रेस  परिषद  में  विश्वास  नहीं  रहा  है  ?

 ay  feta  चस्द  गोस्वामी  )  यह  विधयक  Fa  परिषद  की  अवधि  बढ़ाने  के

 लिए  है  और  एसा  करने  की  परिस्थितियां  आपके  नोटिस  में  लायी  जा  चकी  हैं

 ७ प्रस  परिषद  अधिनियम  में  वांछित  परिवर्तन  करने  के  बारे  fags  रूप  से  प्रेस  परिषद
 की  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जिसमें  इसे  रखा  गया  91.0  हम  गम्भीरता  से  विचार

 ने
 कर  रहे  है  क्योंकि  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  ने  are  करने  से  मना  कर  दिया  2

 ड  TR  सम्भाली  पीठासीन  हए  ॥

 |  Sari  IsHAQueE  SAMBALI  (7  the  Chair  |

 इस  ससिति  में  हमारे  सामने  अनेक  समस्यायें  आयी हैं  |  एक  समस्या  यह  है
 नै

 कि  भारत

 के  ae

 न्यायाधिपति  लोक  सभा  के  अध्यक्ष  और  राज्य  सभा  के  सभापत्ति  को  गठित

 शक्ति-प्राप्त  समिति  ने  कुछ  दुर्भाग्यपूर्ण  विवादों  के  कारण  काम  करने  से  मना  कर  दिया

 |

 विभिन्‍न  प्रश्नों  के  बारे  में  समिति  में  मतभेद  है  ।  एक  प्रश्न  यह  है  कि  अंग्रेजी

 पत्नों  की  तुलना  में  भारतीय
 भाषायी

 समाचारपत्रों  के  हितों  की  रक्षा  किस  प्रकार  की  जाय  ?  हमारे

 सामने  एक  प्रश्न  यह  है  कि  प्रेस  परिषद  पर  किसी  बड़ी  एका्धिकारवादी  संस्था  अथवा

 बड़ी  संस्थाओं  के  प्रभुत्व  को  किस  प्रकार  समाप्त  किया  जाये
 ?

 एक  प्रश्न  यह  भी  है  कि

 किस
 श्रेणी  के  कार्मिक  संघों  अथवा

 व्य्क्तियों
 को  उसमें  प्रतिनिधित्व  प्रदान

 क्या
 जाय  ?

 प्रेस  की  स्वतंत्रता  तथा
 इसके  नेतिक

 स्तर  के  बीच  किस  प्रकार
 संतुलन

 को  बनाये  रखा  जाये

 यह  प्रश्न  भी  हमारे  सामने  है  ।  समिति  का  सदस्य  होने  के  नाते  में  इस  सभा  को  आश्वासन

 देता  हूं  कि  हम  अपने  निष्कर्षों  पर  पहुंचने  और  अपने  विचार  सरकार  के  समक्ष  रखने  का

 भरसक  प्रयास  कर  रहे  हैं  ताकि  सरकार  अगले  सत्र  में  एक  विधेयक  पेश  कर  सके  ।
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 7  1896  प्रेस  परिषद  अध्यदेश  का  facqntet  करने

 संबंधी
 सांविधिक  संकल्प  तथा  प्रेस  परिषद  ~ faa

 मैं  इस  बात  से  सहमत  हुं
 कि

 प्रेस  अथवा  किसी  अन्य  जन  प्रचार  के  साधन  की  स्वतंत्रता
 के

 पद  अनुचित  प्रतिबंध  नहीं  होने  चाहिए
 ।

 लेकिन  इसका  तात्पय  यह  कदापि  नहीं  है  कि
 य

 समस्त  नियन्त्रणों  से  मुक्त  हो  और  अपनी  मनमानी  करे  ।  जनमत  तैयार  करने  तथा  देश

 को  सही  मार्ग  थर  ले  जाने  की  दिशा  में  प्रेस  एक  प्रमुख  भूमिका  निभाता  है  ।  कुछ  ऐसी
 कम्पनियां  हैँ  जिनका  प्रेस  पर  पूरा  नियंत्रण  है  और  हम  एसे  एकाअधिकार में  प्रेस  को  art

 नहीं  करने  देंगे
 ।

 हम  चाहते  हैं  कि  प्रेस  इस  तरह  का  हो  कि  वह  करोड़ों  लोगों  की

 e  |
 क्षाओं

 तथा
 इच्छाओं

 को
 अभिव्यक्ति  दे  सके

 ।
 उस  सीमा  तक  प्रेस  पर  कुछ  नियंत्रण  आवश्यक

 दूसरी  वात  जिस  पर  हमें  गम्भीरता  से  विचार  करने  की  आवश्यकता  है  बह  यह  है  कि

 हम  किस  की  अभिव्यक्ति  की  स्वतंत्रता  चाहते  हैं  ।  हम  जागरूक  लेखकों  की
 ब्यक्ति  की  स्वतंत्रता  चाहते  हैं  ।  किन्तु  दुर्भाग्य  से  आज  देश  में  एसी  स्थिति  है  कि  जिन  लोगों

 का  प्रेस  पर  नियंत्रण  है  उन्होंने  सम्पादकों  की  आवाज  दबा  रखी  है  ।  अतः  यदि  हम  वास्तविक
 रूप  से  va  के  माध्यम  से  अभिव्यक्ति  की  स्वतंत्रता  चाहते  हैं  तो  हमें  देश  में  ऐसा  वातावरण

 पैदा  करना  चाहिए  जिसमें  सम्पादक  निर्भय  होकर  अपने  विचार  व्यक्त  कर  सकें  ।

 अगला  जिस  पर  शायद  अधिक  ध्यान  नहीं  दिया  गया  प्रेस  और  संसद  की

 भूमिका  के  वारे  में  है  ।  संसद  के  विचारों  की  श्वमिव्यक्ति  में  चाहे  अप्रत्यक्ष  रूप
 से  शामिल  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाता  है  ।  यदि  प्रेस  द्वारा  संसदीय  कार्यों

 के  किसी  पहल  की  पुरी  तरह  उपेक्षा  की  जाती  है  तो  वह  विधान  कार्य  संबंधी  हिस्सा  है  ।

 यहीं  कारण  है  कि  हम  जीरो  अवरਂ  के  समय  सभा  में  अधिक  समय  व्यतित  करना  चाहते

 हैं  और  शेष  समय  यह  सदन  खाली  रहता है  ।  यही  कारण  है  कि  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  विधेयकों

 पर  भी  सभा  में  कोई  ज्यादा  वक्ता  नहों  होते  हैं  ।  के  प्रेसों  को  इस  प्रश्न  पर  सोचना

 चाहिए  और  एक  cat  वातावरण  तैयार  करना  चाहिए  जिसमें  हम  इस  सभा  में  वास्तविक

 रूप  से  उद्देश्यपूर्ण चर्चा  कर  सकें  ।

 श्री  पो०  जो०  सावलंकर
 )

 इस  ब्रिधेयक पर  किसी  प्रकार  की

 नहीं  हो  सकती  |  आपत्तिजनक  तो  केवल  एक  ही  बात  है  कि  इस  बारे  अध्यादेश  क्यों

 जारी  किया  गया  ?  सरकार  संबंधित  प्राधिकारियों  पर  इस  मामले  शीघ्रता  कार्यवाही

 करने  के  लिये  दवाव  डाल  सकती  थी  ताकि  अध्यादेश  जारी  करने  की  कोई  आवश्यकता  न

 होती  ।  आशा  है  कि  सरकार  भविष्य  में  इन  आधारों  पर  अध्यादेश  जारी  करने  के  लिये

 बाध्य  नहीं  होगी  ।  यह  कोई  उचित  परम्परा  नहीं  है  ।

 अमरीका  में  घटित  अनेक॑  बातों  तथा  बहीं  लॉकतंत्र  जिस  प्रकार  कार्य  करता  उन  से

 कोई  सहमत  न  हो  प्रत्येक  व्यक्ति  इससे  सहमत  होगा  कि  ब्रिटेन  अनेक

 विकासशील  तथा  देशों  में  प्रेस  को  बहुत  स्वतंत्रता  प्राप्त  है  ।  श्री  निक्सन  का

 पति  पद  से  हट  जाना  हाल  ही  की  एक  घटना  है  ।  यह  प्रेस  की  स्वतंत्रता  थी  जिसने

 राष्ट्रपति  को  करने  में  महत्वपूर्ण  योगदान  दिया  ।  हमारे  देश  में  स्थिति  सतोषजनक

 नहीं  हैं  ।  ईमानदार  पत्रकारों  के  लिए  निडरता  तथा  स्वतंत्रता  से  अपना  काय  करना  afTai-

 घिक  कठिन  हो  रहा  है  ।  पत्रकारों  का  कार्य  बिना  भय  जथवा  बिना  किसी  ar  पक्ष  लिये

 लेखन  काय  है  ।  एक  ईमानदार  पत्रकार  को  कई  कठिनाईयों  का  सामना  करना
 पड़ता  हैं

 और  जोखिम  उठाने  पड़ते  है  ।  यहीं  कारण  है  कि  प्रेस  की  रक्षा  की  जानी  चाहिए  और

 इसकी  स्वतंत्रता  की  रक्षा  बड़ी  सावधानी  से  की  जानी  चाहिए  i  हाल  ही  में  अहमदाबाद

 में  एक  घटना  हुई  जिसमें  प्रेस  start  ARAT CT  थे  ।  प्रेस  के  25  कमंचारी  राज्यपाल  के

 सलाहकार  से  मिलने  गए  ।  सलहकार  उनसे  मिलने  के  लिय  बाहर  नहीं  आय  साथ  ही

 पुलिस  ने  उन  25  कमंचारियों  पर  लाठियां  भी  चलाई  ।  उनमें  से  एक  कमंचारी  गम्भोर
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 रूप  से  घायल  हो  गया  ।  अब  तक  इस  घटना  की  कोई  जांच  नहीं  की  गई  |  वास्तव  में

 meas  की  बात
 है  कि

 जिन  पत्रकारों  को  स्वतंत्रता  से  लिखना  होता  है  उनके  साथ

 इस  प्रकार  का  व्यवहार  किया  जाता  है  ।  गुजरात  में  कई  दुखद  घटनाओ  हो  रही  है  air

 इसका  कारण  यह  हैं  कि  प्राधिकारियों  तथा  नागरिकों  के  बीच  विश्वास  तथा  एक  द्सरे  को

 समझने  की  दृष्टि  तथा  वातावरण  नहीं  है  ।

 ने लोकतंत्र  में  प्रेस  तथा  प्रचार  का  स्थान  g  ।  किन्तु  भारत  में  यह  स्थिति  हैं  कि

 सरकार  तथा  बड़े-बड़े  व्यापारगहों  द्वारा  उन  पर  आक्रमण  feat  जाता  है  और  उन्हों  दंडित

 क्रिया  जाता  हैं  ।

 दम  एसी  मनोनीत  समिति  से  बढ़िया  किसी  अन्य  समिति  को  नहीं  समझते  जिसमें

 सभा  का  अध्यक्ष  तथा  मुख्य  न्यायाधिपति  हों  ।  इन  तीनों
 दंग ि पदों  पए  कार्य  करने  वाले  qt

 |
 गत  27  वर्षों  में  निष्पक्षता  स्वतंत्रता

 की  परम्पराओं  को  मजबूत  किया  है  ।  वे  प्रेस  परिषद  में  अच्छ  सदस्य  रख  सकते  हैं  ।  सरकार
 को  एक  छोटा  सा  संशाधन  पेश  करना  चाहिए  जिसमें  war  जावे  कि  इस  मनोनीत  समिती  को
 भालाचना  करने  दी  जाय  आर  afe  इसकी  आलोचना  की  जाती  हैं  तो  यह  उचित
 आलोचना  होनी  चाहिए  ।  सस्फार  को  कुछ  एसी  व्यवस्था  करनी  चाहिए  afs  अनुचित
 चना  न  की  जा  सके  ॥

 प्रस  परिषद  को  किसी  भी  प्रकार  की  दन्डात्मक  शक्ति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  परिषद
 को  किसी  व्यक्ति  को  दण्ड  नहीं  tar  चाहिए  ।  उसे  गलत  चाय  करने  वाले  व्यक्तियों  पर

 कुछ  नैतिक  आलोचना  करने  की  अनुमति  होनी  चाहिए  isa  परिषद  को  संबंधित  पार्टीयों
 को  बुलाने  की  कुछ  शक्तियां  होनी  चाहिए  ।  हाल  ही  में  कुछ  मामलों  के  संबंध  प्रेस  परिषद

 मर्य  मंत्री  ,  श्री  बंसीलाल  अथवा  उसके  प्रतिनिधि  को  बुलाना  चाहती  थी  कि  वे  प्रेस  परिषद
 के  सामने  अपनी  गवाही  दें  ।  हरियाणा  सरकार  से  प्रेस  परिषद  के  समक्ष  साक्ष्य  देने  के  लिये

 कोई  भी  नहीं  आया  i  प्रेस  परिषद  किसी  को  भी  बुला  नहीं  पाई  तो  वह  आगे  कसे  कायंवाही
 कर  सकती  है  ?  यदि  बुलाने  के  लिये  प्रस  परिषद  को  कुछ  शक्तियां  दे  दी  जायें  तो  फिर
 प्रस  परिषद  के  कार्यकरण  को  सहायता  मिलेगी  और  प्रेस  की  स्वतंत्रता  अधिक  अथंपुर्ण  तथा

 महत्व  की  होगी  ।

 Shri  Paripoornanand  Painuli  (Theri-Garhawal)  :  Undue  importance  has  Leen
 attached  to  a  simple  matter.  The  time  limit  forthePress  Gouncil
 ded  during  the  last  session  instead  of  doing  so  through  the  promulgation  of  an

 been

 Some  hon.  members  have  expressed  their  views  al  outthe  freedcr  01 7:1,८  Press  Thatis
 good.  But  itis  really  strange  that  these  who  plead  that  trees  11.0  eis  ]  af  ट  Te
 allowed  to  be  carried  on  by  the  wholesa!ers,  the  very  persens  advecate  the  i  ftke
 Press.

 Itisalleged that  the  ruling  party  has  strangled  the  pressandthat  there  isno  freedcm
 of  the  press.  Burthe  propaganda  against  the  ruling  party  carried  outby  the  monopoly  press
 duringthe  elections  held  in  Uttar  Pradesh in  1971  and  1972  isnot  unknown.  Tthink  there
 is  more  freedom  of  the  press  in  ourcountrythanit  isnecessary.  This  freedomis  being  abused.

 ‘Ttisaltogether  wrong  toallege  that  by  giving  advertisements  the  favour  ofthe  Press  5
 gained.

 cent  Usa So  far  as  the  quota  of  newsprint  is  comcerned,  go  per  COIL  the  total  quota  of  new-
 sprint  is  Consumed  by'20  newspapers  only.

 104



 29  1974  प्रस  परिषद  अध्यादेश  का  निरन मोदन थि  करने  संबधी

 सांविधिक  संकल्प  तथा  प्रेस  परिषद
 विधेयक

 The  monopoly  press  is  not  paying  any  attention  increase  the  wages  of  tre  working  jour- च
 nalists.  Thé  press  council  should  be  strengthened  so  that  the  interests  of  the  working  jcur-
 nalists  is

 safeguarded.

 Forhealthy  growth  of  journalism, itis  necessary  thatjournalists  indi’gin  ह  in  black
 mii!  and  yellow  journalism  are  kept  out  of  this  holy  professicn.

 भी  faq  (ATA )  :  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  अब  समय  at  गया
 जब  हमें  दु्तरा  प्रत  आयोग  स्थापित  कर  देना  चाहिए  ।  क्योंकि  पहला  wa  आयोग  22  वर्ष

 पहले  स्थापित  किया  गया  था  ।  इस  अवधि  के  दौरान  काफीਂ  अनुभव  प्राप्त  हुआ  है  जिसे

 ध्यान  में  रखते  हुए  प्रेस  परिषद  के  गठन  और  कार्यों  का  पुर्विलोक़न  किया  जा  सकता  है  ।

 में  समझता  हूं  कि  सरकार  इस  समस्या  की  ओर  ध्यान  देगी  ।

 इतने  लम्बे  अवकाश  का  हमारा  यह  अनुभव  रहा  है  कि  यहां  प्रेस  परिषद  are  नहीं
 कर  सकती  हैं  क्योंकि  यहां

 दि
 श्री  गुजराल  की  सपप्रस्ड  काउंसिल  है  ।  रेल  हड़ताल  के  दौरान

 सरकार  ने  पर्चे  और  aq  Wa  र  की  प्रचार  सामग्री  निकाली  परन्तु  उससे  भी  सरकार  संतुष्ट
 नहीं  हुई  तो  उसने  फेडरेशन  आफ  इंडियन  चेम्बसं  आफ  कामसे  एण्ड  की  सहायता
 ली  कि  aa  हड़ताली  कमंचारियों  की  बदनामी  करने  में  अपना  योगदान  दें  ।  प्रेस  परिषद्‌  ने

 हरियाणा  सरकार  की  आलोचना  की  लेकिन  वह  पुर्णतया  प्रभावहीन  रही  ।  उस

 पक्ष  के  मेरे  माननीय  feat  ने  प्रेस  की  स्वतंत्रता  के  लिय  अपना  योगदान  क्यों  नहीं  दिया ?

 बिहार  में  दो  महत्वपु्ण  qararcual— at argਂ  और  पर  किये  गए  अत्याचारों

 n
 pan

 लिये  श्री  गफूर  की  सश्कार  उत्तरदायी  है  ।  सत्तारूढ़  दल  ने  श्री
 गफूर  के

 frag  कोई

 कार्यवाही  क्यों  नहीं  की  ?

 यहां  तक  फि  मेरे  म.ननीय  faa,  रेल  मंत्री ने  भी  और  को  सुची  से

 निकाल  देने  के  लिये  खुलेआम  आलोचना  की  ।  सत्तारूढ़  दल  के  यूनिट  के  प्रेजीडेंट

 ने  भी  इन  दोनों  समाचार-पलों  को  सूची  से  निकाल  देने  के  लिये
 आलोचना

 की  फिर  भी

 श्री  गूजराल  कुछ  नहीं  बोले  ।

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  न्यायिक  जांच  क्यों  नहीं  करवाई  वं

 केन्द्रीय  सरकार  का  उत्तरदायित्व  होना  चाहिए  ।  बोत

 प्रेस  की  स्वतंत्रता

 श्री  मधु  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  पंजाब  में  श्री  जेल  सिंह  ने  हिन्द  समाचारਂ

 और  केसरी  के  बिजली  के  कनेक्शन  कटवा  दिये  हैं  ।

 इसके  अतिरिक्त  जमशेदपुर  में  पत्रकार  आतंकपूर्ण  वातावरण  में  पहले

 एक  पत्नकार  मारा  भी  गया  था  |  क्या  सरकार  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  करेगी  ?

 मेरा  कहना  है  कि  यदि  सरकार  वास्तव  में  प्रेस  की  स्वतंत्रता  चाहती  है  तो  जो  सहायता

 सरकार  एजेंसियों  ar  किसी  समाचार-पत्र  को  देती  केवल  वहीं  इसका  उत्तरदायित्व  नहों  होना

 चाहिए  ।  :  सके  अधपिरिक्ति  ta  को  इत  पकाए  प्रति  वर्ष  दी  जाने  वाली  सहायता

 के  ढ़ंग  के  बारे  में  अपना  एक  प्रतिवेदन  देना  चाहिए  ।  प्रेस  को  दिये  जाने  वाले  कागज़  और

 अखबारी  कागज  के  बारे  में  भी  प्रेस  परिषद  को  प्रतिवेदन  Bar  चाहिए  तथा  उसे  विज्ञापनों

 के  बारे  में  भी  प्रतिवेदन  दना  चाहिये  ।  यदि  भारतीय  संसद  वास्तव में  जनता  और  ष्ष् प्र्स  की

 स्वतंत्रता  की  संरक्षक  >  तो  एक  TAT  निकाय  होना  चाहिये  जो  sa  परिषद्‌  के  wfrazay प्

 की  गहन  जांच  करे  और  यहं  बात  संसद  के  ध्यान  में  लाये  कि  प्रस  परिषद्‌  के  प्रतिवेदनों

 पर  गम्भीरतापूर्वक  ध्यान  दिया  war  है  या  नहीं  ?  इसके  अतिरिक्त  सुचना  और  प्रसारण

 मंत्री  को  यहं  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि
 प्रेस  परिषद्‌

 द्वारा  प्रस्तृत  प्रतिवदनों  पर  प्रतिवर्ष
 +

 संसद  अलग  से  विचार  किया  जाये  |
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 Statutory  Resolution  re  :  Disapprovat  of  Press  August  29,1974

 Gouncil  (Amendment  Ordinance  and  Press

 Coui.cil(Amendment)  Bill

 श

 सुखना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (at  qaary
 :  यह  qia-fa  वाद

 काफ
 ब्यापक हो  गया  है  जबकि  मेने  आरंभ  में  कहां  कि  इस  qia-faqiz-  सीमित  उदश्य ह ैरै  जो
 क प्रस
 प्रेस  परिषद्‌

 कि  अवधि  बढ़ाने  के  बारे  में  है  ।  श्री  जोशी  और  श्री  मावलंकर  ने  कहा  कि

 दस  कार्य  के  लिये  अध्यादेश  लाने  की  आवश्यकता  थी  और  क्या  हम  प्रस

 परिषद  की  अवधि  बढ़ाने  को  टाल  सकते  थे  ?  हमें  आशा  थीं  कि  संसद  सदक्‍्यो  की स  fafa

 अपना  कार्य  समय  पर  कर  लेगी  और  ह  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर
 संसद

 के  समक्ष  विधेयक  लायेंगे  परन्तु  इसने
 अधिक

 ले  लिथा  है  ।  श्री  मधु  लिमय
 ने

 जो  बात  कहीं  ag  ससरंशिपਂ  के  बारे  में  है  ।  मेरा  कहना  है  कि  हम  न
 कवल

 प्रेस  के

 मामले
 म॑  अपितु

 थियेटर  और  अन्य  साधनों  के  बारे  में  भी  प्रत्यक्ष  था  परोक्ष

 के  विरुद्ध हूँ  ।  मुझे  आशा  हैं  कि  थियेटर  कें  सम्बन्ध  में  श्री  मधु  लिमये  द्वारा  a

 34  उठाई  गई  आवाज  पर  दिल्‍ली  प्रशासन  ध्यान  देगा  ।  नाटक  के  पर  प्रशासन  की

 अनुमति  लेने  की  प्रक्रिया  जनसंघ  ने  लागू  की  थी  ।

 Shri  Madhu  Limaye  It  is  a  good  news  that  they  follow  the  Jan  Sangh.  WLy  then

 they  criticise  the  Jan  Sangh?  Butin  thiscase  it  isnot  a  good  thing  which  they  have  dcne

 The  Minister  of  Information  and  Boradcasting  (Shri  I.  K.
 Gujral) :

 Unfor-

 tunately,  it  wasfirst  time  inthe  history  of  Jan  imposing  restri-
 ctions  on  the  theatre.  I  fully  suppor  t  his  view  which  is  against  such  restricticns.

 थी  aqarc  fag  हम  न  केवल  स्वतन्त्र  प्रेस
 ही  चाहते

 है  हम
 तो

 रोचक
 और

 समृद्ध  प्रस
 चाहते

 ह  जो  को  प्रचलित
 समाचारों

 की  जानकारी
 दे  सके  और  ऐसा  मत

 व्यक्त  करे  जो  इस  देश  में  लॉकतंत्रे  सुदृढ़  करने  मं  सहायक  हो  ।  में  इस  बात  का  खंडन

 करूंगा  कि  सरकार  ने  किसी  समाचार-पत्न  पर  किसी  प्रकार  का  दबाव  डाला  है  ।

 पिछले  20  वर्षों  जब
 से

 प्रेस  आयोग
 ने

 अपना  प्रतिवेदन  feqt  2,  समाचार

 पन्नो  के  स्वामित्व  का  केन्द्रीयकरण  बढ़ा  है  ।  1954  में  समाचार-पत्रों  की  कुल  बिक्री  में  से

 51.1  प्रतिशत  पर  15  समाचार-पत्न  कम्पनियों  का  नियंत्रण  था  ।
 आज क. स

 20  ae  बाद  केवल

 7  समाचार-पत्रों  का  कुल  बिक्री  के  51.1  प्रतिशत  भाग  पर  नियंत्रण  है  ।  उच्चतम  न्यायालय

 के  fama  के  कारण  समाचार-पत्नों  को  बड़े
 एकाघिंक[रवा

 दी
 tel

 से  अलग  करने  के  कास  में

 चाहे  कितना  भी  विलम्ब  क्यों  न  हुआ  हो  परन्तु  में  सभा
 को  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि

 हम  इस  काय॑  को  हम  शीघ्र  ही  अंतिम  रुप  दे  सकेंगे  ।

 at  प्रस  आयोग  की  स्थापना  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  हमारी  नीति  a  कि

 घिशिष्ट  मामलों  पर  विशषज्ञ  विचार  करते  we  |

 आज  कल  समाचार-पत्र  भी  एक  शक्ति  हू  ।  जब  इम  किसी  लोकतांब्रिक  समाज  में  शक्ति  के

 सम्बन्ध  पर  विचार  करते  हू  तो  हमें  उत्तरदायित्व  के  संदर्भ  में  शक्ति  पर  विचार  करना  होगा

 श्री  मारन  ने  के  स्तर  के  बारे  में  कहा  है  ।  में  मानता  हूं  कि  भारतीय

 पत्रकारिता  में  रिश्वत  देकर  समाचार  छपवाने  आदि  को  काम  होता  है  ।

 छ  माननीय  सदस्यों  ने  बिहार  और  पंजाब  को  घटनाओ  का  उल्लेख  किया  है  ।

 से  राज्य  सरकारों  के  मामले  हैं  ।  प्रेस  परिषद्‌  के  समक्ष  बिहार  सरकार  के  विरुद्ध  जो  भी

 शिकायत  है  उस  पर  विचार  करेगी |

 भो  सोमनाथ  went  (adatt) : :  यदि  प्रेस  परिषद्‌  को  यह  पता  लगे  कि  कोई  राज्य

 सरकार  प्रस  विरोधी  गतिविधियों  के  लिये  उत्तरदायी  है  तो  क्या  प्रस  परिषद्‌  या  केन्द्रीय

 मल सरकार  को  feat  करने  की  शक्तियां  मिलेंगी  ?  यह  बात है  ?
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 7  1896  प्रस  परिषद  अध्यादेश  का  निरनमोदन  करन
 संबंधी  सांविधिक  संकल्प  तंथा  प्रेस

 परिषद  विधेयक

 श्री  ari  ०  के०  गुजराल  :  यह  मूल  बात  है  ।  प्रेस  परिषद  को  शक्तियां  दैने  का  मामला

 एसा  हैं  जिस  पर  राष्ट्र  को  ag  निश्चिय  करना  है  ...

 श्री  इयामनदृदन  मिश्र  क्या  सरकार  प्रेस  परिषद  के  प्रतिवेदनों  को  नेतिक  अधिकार

 सहित  नहीं  रख  सकती  है  ?

 श्री  आई०  के०  गुजराल  :  मूल  प्रश्न  यह  है  कि  प्रेस  परिषद्‌  को  शक्तियां  दी  जाये

 नहीं  ?

 मूलतः  राज्य  सरकारें  अपने  विधान  मंडलों  के  प्रति  उत्तरदायी  हैँ  ।

 एक  नागरिक  के  रूप.में  मेरी  राय  यह  है  कि  जब  कभी  भी  प्रेस  परिषद्‌  ने  किसी  पत्र  या

 राज्य  सरकार  के  बारे  में  facquttar  की  तो  उनका  प्रभाव  अवश्य  हुआ  है  ।  लोकतांत्रिक

 समाज  में  राय  देना  बहुत  बड़ी  बात  है  ।  में  समझता  हूं  कि  श्री  श्यामनन्दन  मिश्र  इससे

 संतुष्ट  हो  गये  होंगे  ।

 भारत  में  एक  बहुत  ही  असामान्य  बात  है  कि  हमने  प्रेस  परिषद्‌  का  गठन  संसद

 के  अधिनियम  के  अभ्तगंत  किया  है  ।  दुसरे  हमें  प्रेस  परिषद्‌  के  मूल  दर्शन  को  भी  vel  भूलना

 चाहिये  ।  वह  दर्शन  यह  है
 fa  साथियों  द्वारा  fag  दिया  जाता  है  और  समें  सरकार

 को  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  के  निणंय  के  सीमाएं  हो  सकती  हैं  ।

 श्री  इयामनन्दत  मिश्र  :  पत्रकारों  को  प्रस  परिषद्‌  द्वारा  की  गई  भर्त्सना  को  स्वीकार  करना

 पड़ता  परन्तु  सरकार  को  नहीं  ।  यह  असमानता  नहीं  है  ?

 भीं  आई०  Fo  गुजराल  ag  विचार  गल्त  है  ।  इस  देश  में  एक  समाचारपत्र  की  6-7

 बार  भत्संना  की
 गई  परंतु  उसने  परवाह  नहीं  की  ।  ( aetatard )

 श्री  धर्मवीर  सिह  :  म  राज्य  विधान  सभा  की  सावंभौमता  की  संवधानतिक  समस्या
 की

 बात  नहीं  करना  चाहता  ।  संसद  अपने  क्षत्र  में  स्वतन्त्र  है  ओर  राज्य  विधान  सभाएं  अपने

 अपने  क्षत्रों  में  स्वतंत्र  ह  ।

 इस  अवसर  पर  मेँ  wa  समाचारपत्र  में  एकाधिकार  को  बढ़ती  प्रवृति  की  बात

 अवश्य  करुंगा  ।  आज  देश  में  समाचारपत्र  को  स्वतंत्रता  को  सबसे  बड़ा  खतरा  सरकार  से

 नहीं  अपितु  अधंव्यवस्थाਂ  से  है  जिसके  अन्तगंत  आज  के  समाचार  पन्न  हैं  ।  इससे

 एकाधिकार  मं  वृद्धि  हो  रही  है  ।  हमं  इस  समस्या  पर  विचार  करना  है  ।  दसके  कारण

 आज  कुछ  समाचार  पत्नों  को  गर  सरकारी  क्षत्र  से  लगभग  60  करोड़  के  विज्ञापन  प्राप्त

 हो  रहे  दूसरी  ओर  से  राज्य  सरकारों  के  उपक्रमों  सहित्र  सारे  सरकारी  उपक्रमों  का  fag

 ब्यय  केब्ल  5  करोड़  रूपये  है  ।

 श्री  जग॑प्लाथ  राव  :  क्या
 में

 जान  सकता  हुं  कि  एक  से  अधिक  स्थानों

 ले  समाचारपत्रों  को  विज्ञापन  देने  के  बारे  में  सरकारी  नीति  क्या  है  ? से  प्रकाशित  होने  व

 1  कोई  समाचारप  त्र  यदि  6  स्थानों  से  प्रकाशित  होता  है  तो  उसे  6  विज्ञापन  दिये  जाते

 ?
 ह

 श्री  आई०  के०  :  एक  से  अधिक  स्थानों  से  प्रकाशित  होने  वाले  anrarenaii

 के  लिए  हमारी
 दर  अलग  हूँ  ।  यह  दरें  प्रकाशन-स्थानों  की  संख्या  के  अनुसार  ह्

 श्री  बसन्त  साठे
 :  मितव्ययता  की  नीति  को  देखते  हुए  क्या  आप  विज्ञापनों

 की  संख्या  घटाने  का  सोच  रहे  हैँ  जिससे  कि  इस  बारे  में  कुछ  बचत  की  जा  सके  !
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 Statutory  Bhadra  7,  18  96(Saka)
 ne  (AmMendm

 Disapproval
 of  Press

 eand Cou
 i  \mendment  | हु

 a

 आई०  Ko  गुजराल
 1  >  य  ष  द  विज्ञापन डो०्ए०वो०पी०  का  बजट  लगभग  1.7  अथव

 r
 स्थान

 fear  आदि  के  आधार  पर  चुना  जाता  है  ।  म  यह  भी  स्पष्ट  कर  ry  रवि  णेंग

 माध्यम
 » शप्  | कोई  साधन  वहीं  है  और  न  ही  यह  राज  सहायता  क

 थ

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  The  adminisiration  of  ‘Samachar  Bhar  ery
 bad  shape.  Something  shouldbedonetoimprove  the  administration.  ‘Samach  a  ali’

 should  be  re-organised  in  such  a  manner  that  :t  does  not  come  under  Government  ccntrol.

 The  Minister  should  talk  to  Shri  Jaya  Prakash  also  who  was  previously  its  cl
 a  inman,

 akcut
 freedom  of  pressand  fundamental  rights  of  journalists.  का

 Mr.  Chairman  j  It  wil!  pur  Shri  Limaye’s  Resolution  to  vote.  The
 का  ue

 51011  is

 rf
 सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  28  1974  को  प्ररुप  faa  ic  aq

 अध्प। देश  3 as  करती  ह

 दि

 1974  (1974  4

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  ह्अ।ा
 ्  The  motion  was  neg

 धाप
 जै  fz,

 Mr,  Chairman
 नय

 ्घ

 fata  1965  ||  amiga  करने  aq  विधेयक  राज्य

 छ  । ie
 पास

 किये  गए  रूप  शिचार  fF

 स्बोकृत  हुआ  ।
 The  motion  was  adopt

 Mr.  Chai  There  are  no  amendments.  Che  que  nis
 .

 ग  खंड  2  से  4,88  1,  अधिनियमन  सूत्र  और  fawad  4  विधेयक  का  अंगब

 क
 स्बोकृत  हुआ

 हि
 The  motion  was  adopted.  थ

 खंड  2  1,  atafaaat  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  सें  लोड  waਂ

 a Clauses  ato  4.  enacting  formula  and  the  T
 ०  were

 added  to
 the  Bill.

 at  wit  fer  में  प्रस्ताव  करता  हुं  :

 कि  fagaa  पारित  किया

 Shri  Sarjoo  Pandey  (Gazipur)  इ  There  in  no  freedom  of  press  in  a  count  where
 society  jsdevided  into  capitalistsas  wel!  as  workingclasses.  In  ourcountry  only  the  Fayers
 should  be  allowed  to  be  published  which  depictexploitation  of  the  working  cl.  ५.  The
 Press  Gouncil  should  be  organised  insuch  a  manner  that  this  objective  is  achiev

 In  the  name  of  freedom  of  the  press,  certain  newspapersindulge  in  undesirab a
 - paganda  against  the  working  classes.  Such  2  freedom  ofthe  presshasno  meaning.

 चि

 papersshould not  be  allowed  to  write  against  the  interests  ofthe  workers  and  ९  ्
 ciples  of  socialism  and  should  not  be  allowed  to  propagate  in  favour  of capitalism.  ¢€
 newspapers  which  propagate  against  democracy,  socialism  and  secularism  and  furt}  ne
 cause  ofcapitalism  should  be  banned.  (Interruptions).

 Shri  M.  C.  Daga  (Pali)  :  The  press  council  should  be  made  more  effecti  1d  pur-
 poseful.  Itshould  be  given  punitive  powers.  May I  know  how  G
 maintain  ethics  and  morals  for  Press  Council?  May

 Tals  overnment  propose  to
 Journalists  or

 editors
 would  be  given  majority

 represent  ea  वि
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 फ  1974  म
 इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील

 कम्पनी कि

 भी  WHAT
 fee

 ~  भारतीਂ  में  हुई  अनियमितताओं  का  सरकार  को  पता  है

 परंतु  क्योंकि  इसमें  राज्य  सरकारों  के  75  प्रतिशत  शेयर  हैं  इसलिये  केन्द्र  सरकार  इसक

 कार्य  करण  में  QeaerT  नहीं  करती  जिससे  कि  यह  आरोप  न  लगाया  जाये  कि  हम  आन्तरिक

 area
 में  हस्तक्षेप  कर  रहे  हूं  सरकार  दारा  समाचार  भारतीਂ  को  सुधारने  क  लिए  प्रयास

 जाएँगे  |

 जहां  तक  समाचार  पन्नों  के  aera  को  संबंध  है  कांग्रेस  दल  भी  इससे  प्रभावित  हुआ

 है  ।  हमारे  दल  की  सरकार  की  जरा  जरा  सी  गलतियों  को  पिछने  कुछ  वर्षों  से  बढ़ा-चढ़ा

 कर  दिखाया  ar  रहा  है  ।

 2
 जै  3 समापति  सहोदय  :  प्रश्न  यह

 कि
 fagqa  पारित  किया  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted.

 इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  ग्रहण  )
 संशोधन  अध्यादेश  का  निरनुमोदन

 करनें  संबंधी  सांविधिक  संकल्प  और  इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी

 ग्रहण )
 संशोधन  विधेयक

 STATUTORY  RESOLUTION  RE,  DISAPPROVAL  OF  INDIAN  IRON  AND  STEEL
 COMPANY  AKING  OVER  OF  MANAGEMENT)  AMENDMENT  ORDINANCE
 AND  INDIAN  IRON  AND  STEEL  GOMPANY  (TAKING  OVER  OF  MANAGEMENT)

 AMENDMENT  BILL

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  The  management  ofthe  Indian  Iron  &  Steel  Coms=

 Pany  was  initially  taken  over  fora  period  oftwo  years.  Atthat  time  the  production  of  the
 company  had  gone  down  to  aslow  as  7.0  percent.  Hence  Government  Should  have  visualised
 that  it  may  not  be  possible  tosetrightthe  affairs  ofthe  company  inashort  a  period  of  tow
 years.  Perhapsthe  Government  does  not  have  any  long  term  policy.  This  affair  is  not
 going  to  be  solved  in  3  years  time  and  Government  would  have  again  to  take  recourse  to
 ordinance  and legislation.  Hence  when  it  is  being  taken  over  it  should  be  taken  over

 Permanently.

 Government  should  have  placed  before  the  House  the  details  about  the  steps  taken  by
 them  production,  improve  labour  financial  positions  as  also
 The  steps  taken  about  modernisation  ofthe  company  etc.  Previously  there  used  to  be  com-

 plainisabout  the  sale  of  scrap.  May know  whatnew  methodhas  been  evolved  to  stop
 malpractices  in  this  regard?

 Steel  isa  which  isneeded  mostfor  industrialisation  as  wellas  increasing  agri-
 cultural  production.  Therefore,itsuseneedsregulation  Itshould  be  used  only  for  those

 pruposes  which  are  essential  in  ‘public  interest.  To-day  multistoreyed  build'ngs  are  being
 constructed  which  consume  more  Steel  and  Gement.  Thisis a  misuse  ofthese  items  and
 should  not  be  allowed.

 Public  distribution  system  with  regard  to  steel  hasloop-hole.  The  steel  quotas  allocated
 to  firms  has  been  found  to  have  been  sold  in  back  market.  What  machinery  has  been
 devised  to  keep  a  watch  over  the  distribution  system  ?

 There  wasa  controversy  about  recruitmentsin  IISCO.  May  1  know  whether  any  new
 recruitment  policy  hasbeen  evolvedsince  the  take  over  of  the  company?  Whenthe  com-

 pany  wasin  private  sector,  bribe  used  to  be  passed  on  toseek  employment.  May  I  know
 whether  such  malpractices  had  been  stopped  sinceits  take  over  ornot?

 There  wascontract  labour  systeminthecompany.  This  system  should  be  abolished
 It  would  satisfy  the  labour  and  also  providean  incentive  toincrease  production.  Then
 there  has  been  controversy  about  the  appointment  of  chairman  ofthe  company.  I  feel
 that  Government  should  not  interfere  with  the  appointments  and  transferin  the  company
 S2lections  should  be  made  on  the  basis  of  meritand  principles  and  not  on  the  basisof  in-
 fluence  or  pressure.
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 Indian  Iron  &  Steel  Company
 29,  1974

 और  खान  मंत्री  (at  Bo  डी०  :  में

 इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  )  1972 का  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गए  रूप  विचार  किया  जाय े।

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ
 :

 इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  )  1972  का  संशोधन
 .«

 करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किए  गए  रूप  विचार  किंया  जाये  ।”

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी
 सभापति  यह  उपाय  बहुत  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि

 इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  का  देश  के  इस्पात  aa  में  बहुत  महत्वपूर्ण  स्थान  है  ।

 इस  कम्पनी  का  सरकार  द्वारा  प्रबन्ध  संभालने  के  निर्णय  की  घोषणा  करते  स्वर्गीय  इस्पात

 मंत्री  ने  कहा  था  कि  इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  उत्पादन  में  बढ़ती  कमी  को

 रोकने  में  असमर्थ  रही  है  और  उद्योग  के  आधनिकीकरण  और  विस्तार  के  लिए  योजनाओं

 की  तत्काल  क्रियान्विति  की  ओर  इस  कम्पनी  ने  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  ।

 यह  बात  मेरी  समझ  से  बाहर  है  कि  प्रबन्ध-ग्रहण  अवधि  के  दो  वर्षों  के  भीतर  सरकार

 कम्पनी  के  में  सुधार  किस  प्रकार  ला  सकती  है  ।  अब  इस  अवधि  को  तीन  ay

 और  बढ़ाने  के  लिए  वर्तमान  विधेयक  लाया  गया  है
 ।

 परन्तु  यह  समय  भी  पर्याप्त  नहीं  है
 ।

 मंत्री  कृपया  स्पष्टीकरण  दें  कि  क्या  तीन  वर्ष  की  अवधि  पर्याप्त  है  ।  यह

 पहले  ही  जानती  थी  की  दो  वर्ष  का  समय  पर्याप्त  नहीं  ।  फिर  अध्यादेश  जारी  करने  के  बजाय

 सरकार  ने  विधेयक  क्यों  नहीं  पेश  किया  ।  अध्यादेश  जारी  करते  समय  उसके  कारणों  का  भी

 उल्लेख  करना  होता  है  ।  लेकिन  सरकार  ने  प्रबन्धक  वर्ग  में  परिवर्तन  करने  के  औचित्य  के

 बारे  में  एक  भी  शब्द  नहीं  कहा  ।  सरकार  अवधि  बढ़ाने  की  आढ़  में  मूल  अधिनियम  के  प्रबन्ध

 सिद्धान्तों  में  आमूल  चूल  परिवर्तन  करना  चाहती  है
 ।

 राज्य-सभा  में  पेश  किए  गये  विधेयक  के  उद्देश्यों  और  कारणों  के  विवरण  में  कहा  गया

 था  fe  अभिरक्षक  और  क  ats  की  नियुक्ति  संतोषजनक  नहीं  है  ।  इसलिए  बढ़ी

 हुई  अवधि  में  प्रबन्धक  का  गठन  जाएगा
 ।

 अध्यादेश  जारी  करने  के  कारणों  के

 बारे  में  एक  भी  शब्द  नहीं  किया  सरकार  द्वारा  कम्पनी  का  प्रबन्ध-ग्रहण  करने  का  उद्देश्य

 यह  कि  कुशल  और  बुद्धिमान  प्रबन्धकों  को  कम्पनी  में  लगाया  जाए  ताकि  स्थिति  में

 सुधार  हो  सके  ।  लगता  है  सरकार  अपने  उद्देश्य  को  भूल  गई  है  ।

 अभिरक्षक  और  परामशंदात्री  ate  की  नियुक्ति  से  कम्पनी  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 पहली  बार  भर्ती  संबंधी  नीति  बनाई  गई  है
 ।

 इस  से  पूर्व  प्रबन्धकों  के  संकेत  पर  भर्ती
 की

 जाती थी  ।  1... |  की  बिक्री  भी  80  लाख  रुपये  से  बढ़कर  1.41  करोड़  हो  गई  है  ।  इसके

 अतिरिक्त  कम्पनी  का  सिनेमा  700  रुपये  प्रति  माह  gee  पर  दिया  जाता  था  परन्तु

 रक्षक  के  कार्यकाल  में  यह  सिनेमा  5,500  रुपये  प्रति  माह  के  gee  पर  दिया  गया
 +

 ।

 मैँ  कुछ  तथ्य  भी  सदन  के  सामने  रखना  चाहता  हं
 ।

 इस्पात  मंत्री  ने  स्वीकार  किया  हैं
 की  अभिरक्षक श्री  wa  ने  भ्रष्टाचार को  करने  के  लिए  प्रयत्न  किए  और

 नीलाम-प्रणाली  को  बनाया  ।  श्री  राय  से  पूर्वे  भर्ती  करने  की  कोई  सुव्यवस्थित

 प्रणाली  नहीं  थी  ।  श्री  राय  ने  नई  भती  नीति  बनाई
 |

 परन्तु  सरकार  ने  उनकी  सेवाओं  की  सराहना  करने  की  बजाय  अध्यादेश  जारी  करके

 उन्हें  नौकरी  से  ही  निकाल
 ।

 अध्यादेश  जारी  करने  से  पूर्व  उन्हें  त्याग-पत्र
 तक

 देने

 के  लिए  नहीं  कहा  गया
 ।

 सरकार  महत्वपूर्ण  कम्पनी  के  अभिरक्षक  के  साथ  ऐसा  व्यवहार
 सकती  |  ने t  थ्  बहाना  बनाकर  कि  श्री

 करके  waren at at Ael sea को  संगत  नहीं  ठहरा
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 राय  के
 एक  सहयोगी  का  कार्य  संतोषजनक  नहीं  सरकार  ने  कम्पनी  को  अपने  हाथ  म

 ले  लिया
 ।

 परन्तु  यह  बहाना  दिल्ली  के  नौकरशाहों  द्वारा  बनाया  गया  था  ।  सरकार  रक

 वर्स्तविक  उद्देश्य  श्री  राय  को  बलि  का  बकरा  बनाना  था  |

 मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि

 प्रबन्ध  में  प्रस्तावित  परिवर्तन  से  सुधार  किस  प्रकार  होगा
 ।

 पर्ण  कालिक  अभिरक्षक  के  स्थान  पर  अंशकालिक  प्रशासक  इस  महत्वपूर्ण  संस्था  के  कार्यकरण

 में  किस  प्रकार  सुधार  ला  सकता  है  ।  वह  प्रशासक  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  तथा  सेलम

 संयंत्र  का  चेयरमैन  भी  है  ।  एक  अधिकारी  इतनी  संस्थाओं  को  एक  साथ  कैसे  संभाल  सकता

 है
 ?

 शायद  इस  अधिकारी  को  भी  इस्पात  क्षेत्र  से  निकालने  के  लिए  बहाना  sar  जा  रहा  है
 |

 स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  का  गठन  करते  समय  यह  कहा  गया  था  कि  यह  कम्पनी

 उद्योग  के  विकास  के  लिए  लचीले  साधन  के  रूप  में  कार्य  करेगी  |  इसके  गठन  का  उद्देश्य

 लौह  तथा  इस्पात  ata  के  लिए  विचारधारा  तथा  दिशा  प्रदान  करना  तथा  एककों  को

 विस्तृत  निदेश  देना  था  ।  परन्तु  समाचार-पत्र  हिन्दुਂ में  प्रकाशित  समाचार के

 अनुसार गत  डझ्ढ़  वर्षों  में  उत्पादन  के  लिए  ठोस  कायंवाही  नहीं की  गई

 लक्ष्य-प्राप्ति  की  बातें  ही  होती  रही  ।  कोई  व्यवहारिक  कार्य  नहीं  किया  गया  ॥

 श्री  जगश्नाबराव  जोशी  पीठासीन  हुए  ।

 |  SHRI  JAGANNATHRAO  JOSHI  in  the  Chair  |

 स्टील  अधारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  ने  बतंमान  प्रबन्धकों  के  कार्य-काल  के  दौरान

 पजनक  नहीं  केवल  यह  लिमिटेड  नौकरशाहों की  उंगलियों  पर  नाचती  रही ं।  इसने

 विभिन्‍न  एककों  के  लिए  हानिकारक  प्रतिस्पर्धा  का  वातावरण  उपस्थित  किया  ।  एककों  को

 स्वायत्तता  देने  उन  पर  कड़ा  नियन्त्रण  रखा  रहा  है  ।  उत्पादन  न  बढ़ने  पर

 इस्पात  के  मूल्य  में  वृद्धि  कर  दी

 एक  ओर  देश  में  महत्वपूर्ण  विकास  परियोजनाओं  के  लिए  इस्पात  की  कमी  दूसरी
 ओर  संयंत्रों  में  इस्पात  का  भंडार  जमा  है  ।  एक  संयंत्र  में  तो  एक  समय  5  लाख  टन  इस्पात

 इकट्ठा  हो  गया
 और

 इंसका  निर्यात  करने  का  निश्चय  तक  ले  लिया  गया
 ।  54

 लाख  टन

 इस्पात  उत्पादन  का  लक्ष्य  रखा  गया  था  परन्तु  अब  यह  आंकड़े  घटाकर  43  लाख  टन  कर

 दिए  गए  है  ।  यह  आंकड़  वर्ष  1972  के  आंकड़ों  से  भी  कम  है  ।

 श्री  के०  डी०  मालवीय  ने  स्वयं  कहा  है  कि  होल्डिंग  कम्पनियों पर  काफी  बोझ  आ  पड़ा

 है  और  इसलिए  प्रत्येक  एकक  की  जिम्मेदारी  संभालनी  होगी
 ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड
 का  भी  तीन  हिस्सों  में  बांटने  का  प्रस्ताव  है  ।  रूरकेला  और  दुर्गापुर  संयंत्र  के  लिये

 तीन  संगठन  बनाने  के  लिए  विचार  किया  गया  है  ।  इसके  लिए  am  दिया  गया  है  कि  एकक

 निर्णय  लेने  के  मामले  में  स्वायत्त  हो  सकेंगे  और  इससे  लाभप्रद  प्रतिस्पर्धा  का  वातावरण

 उत्पन्न  होगा  ।  वास्तविकता  तो  यह  है  कि  एककों  को  स्वायत्तता  देने  की  सरकार

 अपने  हाथ  में  अधिक  से  अधिक  शक्ति  लेना  चाहती  है
 ।

 स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  उद्योग

 के  क्षेत्र  में  संघीय  ढ़ांचा  बनाने  में  असमर्थ  रही  है  और  परिवहन  इस्पात

 उद्योग  में  अव्यवस्था उत्पन्न  कर  रही है  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  गठित  किये  जा  रहे  प्रबन्ध
 प्रो

 द्वारा  अच्छा

 कार्य  कैसे  सम्भव  होगा  और  सलाहकार  ate  तथा  अभिरक्षक  के  होने  से  किन  किन  कठिनाईयों

 का  सामना  करना  रहा  है  ।  मंत्री  महोदय  को  बात  का  आश्वासन  देसा  चाहिये  कि

 ऐसा  देश  के  हित  में  गया  है
 ।

 गठित  प्रबन्ध  बोर्ड  के  सदस्यों  को  कया  कार्य  सौंपे ५.०.  ५,
 और  उन्हें  दिल्‍ली  से  कौन  से  मार्गदर्शन  दिय  जायेंगे

 ।
 आप  यह  जानने  का  प्रयास
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 करें  कि  श्रमिकों  का  सच्चा  प्रतिनिधि  कौन है  1  श्रसिकों  की  समस्याओं  पर  ध्यान  दिया  जाना

 चाहिये  |  भर्ती  के  at faa  उचित  नीति  अपनायी  जानी  चाहिये  मंत्री  महोदय  को  इन  सब

 बातों  की  ओर  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 सरदार  caries  Met  मैंने  भारतीय  आयरन  एण्ड  स्टील  अधिनियम  के

 लिये  चार  संशोधनों  का  सुझाव  दिया  था  ।  मुझे  आश्चर्य  है  कि  अब
 और  तीन  वर्ष

 की
 अवधि

 बढ़ाने  at  अनुमति  मांगी  जा  रही  है  ।

 इस्पात  मंत्री  का  यह  कहना  गलत  है  कि  इंडियन  आयरन  एंड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेडः

 बनेपुर  की  स्थापना
 50

 वर्ष  हुई  थी  ।

 1972  में  जब  इंडियन  आयरन  एंड  स्टील  कम्पनी  को  अपने  अधिकार  में  करने  के  लिये

 विधेयक  लाया  गया  था  तो  मैंने  आपत्ति
 की

 थी  कि
 इसे  दो

 वर्ष  तक  अपने  अधिकार  में न  लिया  जाए  मैंने  कहा  था  fe  इसका  लोकहित  में  सीध  ही  राष्ट्रीकरण  किया  जाना

 चाहियें  कितु  इल्पात  मंदी  हे  मेरी  बात  तहीं  सुनी  थी

 ।

 में

 इस

 वक्तव्य  से  सहमत  नहीं हं  कि  बर्नपुर  स्थित  इस्पात  संयंत्र  को  अपने  हाथों  में
 इसलिये  लिया  जा  रहा  है  क्योंकि  कुछ  वर्षों

 इस  संयंत्र  की  स्थिति  बिगड़ती  जा  रही  है

 इस्पात  संयंत्र  में  भी  अन्य  उद्योगों  की  तरह  सुप्रबन्ध  व्यवस्था  तथा  अच्छे  श्रमिक  सम्बन्धों
 का  होना  आवश्यक  है  ।  नौकरशाही  द्वारा  उपक्रमों  को  चलाने  से  अधिक  सुधार  नहीं  होगा  ।

 इसको  अपने  हाथ  में  लेने  के  बाद  लगभग  10  करोड़  रुपये  व्यय  हो  गये  हैं  ।  लेकिन  फिर  भी

 उत्पादन  में  गिरावट  आयी  है  ।  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 इसे  अपने  हाथ  में  लेने  के  बाद

 सरकार  ने  पुनर्गठन  किया  है  ओर  क्या  सुधार  किये  हैं  ।  अधिक  धन  और  समय  ae

 करने  के  बजाय
 इस

 संयंत्र  का  तुरन्त  राष्ट्रीकरण  जाना  चाहिये  प्रबन्धक  बोर्ड
 के

 लिये  श्रमिकों  में  से  एक  सदस्य  नामित  किया  जाना  चाहिये

 *® sf  Fo  आर०  कृष्णन  सरकार  ने  इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कंपनी  के

 प्रबन्धक  को  शरभ  में  दो  वर्ष  के  लिये  अपने  हाथ  में  लिया  था  जिसकी  अवधि  14
 जुलाई

 1974  को  समाप्त  होनी  थी  ।  इस  पर  भी  राष्ट्रपति  ने  28  1974  को  अध्यादेश  जारी

 कर  दिया है

 सरकार  द्वारा  अंतिम समय  अध्यादेश  जारी  करने  ag  कायंवाही  आपत्तिजनक  है  ।

 इंडियन  आयरन  एंड  स्टील  कम्पनी  का  राष्ट्रीययरण  करने  वाला  विधेयक  अभी  तक

 पेश
 नहीं  गया

 ।
 मंत्री  महोदय  ने  राज्य  सभा  में  कहा  है  कि  इसके  अंशधारियों

 की  संख्या  बहुत  बड़ी है  और  इस  वित्तीय  संकट  के  समय  अंशधारियों  को  भुगतान  करने

 के  लिये  सरकार  के  पास  संसाधन  नहीं  है
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  मेरा
 एक

 सुझाव  है
 ।

 सरकार
 ने

 पर  अंशधारियों  को  दी
 हाल

 में  अनिवारयं  निक्षेप  के  लिये  कानून  बनाया  है  जिसके  आधार

 जाने  वाली  राशि  अनिवायं  निक्षप  में  जमा  की  जा  सकती  है  ।  अतः  सरकार  इंडियन  आयरन

 एंड  स्टील  कम्पनी  का  तुरन्त  राष्ट्रीयकरण

 कर  सकती

 है  ।  इस  कम्पनी  के
 तत्कालीन  प्रबन्धकों a

 a  मुआवजा
 देने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं है

 यदि  हम  इस्पात  का  उत्पादन
 पर्याप्त  यात्रा  het

 राष्ट्रीयकरण  करने
 के  लिए  सरकार  को  इसी  सत्र  में  विधयक  लाना

 चाहिये  ।

 तमिल  में में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  सक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 *Summarised  translated  version  based  on  english  translation  of  the  speech  delivered

 in  Tami
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 29  1974  घ

 लिन क  भव  आस

 अ
 सरन

 एण्ड  स्टील  कम्पनों

 शी  बपन्त  até  द  fret  wert  की  ater  करके  ary  में

 लेने  और  फिर  अवधि-वढ़ाने  की  मांगे  करने  की  नीति  एक  घातक  नीति  है  ।  मंत्री  ने  कहा

 है  कि  मशीनरी  में  जंग  लगा  हुआ  है  और  वम्पनी  की  अस्तियों  और  शेयरों  का  लिखित
 a  ?

 मूल्य  कुछ  भी  नहीं  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  इसका  राष्ट्रीयकरण  क्यों  नहों  किया  जाता  @

 मशीनद्ी  में  पूंजी  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  श्रमिकों  को  प्रबन्ध  व्यवस्था  में  शामिल

 करने  आदि  से  लिए  पूरी  योजना  तैयार  की  जानी  चाहिए  थी  ।  हम  समझते  हैं  आज

 हमारे  सभी-इस्पात  कारखान  यदि  अपनी  75  प्रतिशत  स्थापित  क्षमता  को  उपयोग  में  लाय

 तो  हम  700  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  बचा  सकतें  है  |

 सब  से  महत्वपूर्ण  बात  श्रमिकों  को  व्यवस्था  में  शामिल  करना  है  ।  हमें  कामिक

 संघों  के  आपसी  ae  समाप्त  करना  चाहिये
 ।

 हमें  कर्मचारियों
 को

 अवसर  देना  चाहिए

 कि  वे  दुकान  के  स्तर  से  लेकर  प्रबन्धक  स्तर  तक  अपने  ही  प्रतिनिधि  चुनें  ।  उनके  प्रबन्ध

 व्यवस्था  में  आने  के  बाद  ही  हम  उनसे  यह  कह  सकते  हैं  कि  उनके  उपलब्धियां  और

 बोनस  आदि  उत्पादन  के  साथ  जुड़  सकती  है  ।  हमें  यह  जिम्मेदारी
 उन्हीं  पर  डालनी  चाहिए

 और  कमंचारियों  को  अपने  विश्वास  में  लेना  चाहिये  ।  तभी  वे  कुछ  कर  सबते  हैं

 Shri  Bhogendra  Jha  (Jainagar)  “1  am  disappointed  tosee  thisBill.  The  Government
 is  only  extending  the  period  of  taking  of  itinstead  of  nationalising  the  same.  This  measure
 isfar  fromexpectations.  In  fact,  Governmentshou!d  have  taken a  bold  step  by  way  of
 nationalising  it.  Government,  if  wants  can  mominate  Shri  Tata  as  Chairman  of  the  Steel
 Authority  of  India  but  atthe  same  time  TISCO  should  also  be  nationalised.

 सभापति  agiea
 :

 माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  कल  जारी  रखे ं।

 इसके  पहचात्‌  लोक  सभा  30  1974/8  भाड  1896  (am)  के

 ग्यारह  बजे  तलक  के  लिये  स्वगित  हुई ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  elever  of  the  clock  on  Friday,  August  30,  1974/Bhadra  8,

 1896  (Saka).
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